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न्यूज ब्रीफ

पटना | जन सुराज पार्टी के 
संस्थापक प्रशांत किशोर ने 
सोमवार को बिहार विधानसभा 
परिसर में बांक‍ीपुर के विधायक 
के रूप में शपथ ली। विधानसभा 
अध्यक्ष प्रेम कुमार की मौजूदगी 
में विधानसभा सचिव ने उन्हें पद 
एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 
किशोर ने तीन अगस्त को हुए 
उपचुनाव में भाजपा के नीरज 
कुमार सिन्हा को करीब 20 हजार 
मतों से हराया था।

चंडीगढ़| पंजाब में आम आदमी 
पार्टी ने कांग्रेस को झटका देते हुए 
पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्‌ठल 
सनमीक सिंह हेनरी सिद्धू को 
पार्टी में शामिल किया। चंडीगढ़ में 
आयोजित कार्यक्रम के दौरान आप 
के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने 
उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। 
इस मौके पर पंजाब कैबिनेट मंत्री 
बरिंदर कुमार गोयल भी मौजूद रहे। 
सनमीक सिंह ने कहा कि वह 20 
वर्षों से कांग्रेस में थे।

ढाका|   बांग्लादेश में भारत के 
उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा 
है कि भारत और बांग्लादेश के 
बीच किसी मतभेद को बातचीत 
व उच्चस्तरीय संपर्क के जरिए 
सुलझाया जा सकता है। उन्होंने 
उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री तारिक 
रहमान की भारत यात्रा जल्द होगी। 
त्रिवेदी का बयान ऐसे समय आया 
है जब दोनों देशों के संबंधों में पूर्व 
प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण 
के मुद्दे को लेकर तनाव बना है।

प्रशांत ने विधायक  
के रूप में ली शपथ

पूर्व सीएम भट्ठल के 
भतीजे आप में शामिल

तारिक रहमान की 
भारत यात्रा जल्द 

18 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया, 2024 में नगर और ग्राम नियोजन विभाग में निदेशक थीं सावन के तीसरे सोमवार पर दो मंदिरों में हादसे 

348 करोड़ के कथित धनशोधन की जांच

जांच का दायरा बढ़ा

30.5 एकड़ जमीन भी जांच में

फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर मंजूरी

सनटेक सिटी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 
आईएएस कंवल प्रीत को ईडी का समन

समर न्यूज | चंडीगढ़

मोहाली के सनटेक सिटी परियोजना 
में कथित धनशोधन व भूमि उपयोग 
परिवर्तन (सीएलयू) मंजूरी में 
अनियमितताओं की जांच कर रहे 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब 
कैडर की आईएएस अधिकारी 
कंवल प्रीत बराड़ को पूछताछ के 
लिए समन भेजा है। 
   उन्हें 18 अगस्त को पेश होने को 
कहा गया है। बराड़ वर्ष 2024 में 
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की 
निदेशक थीं। जांच एजेंसी यह पता 
लगाना चाहती है कि परियोजना के 
लिए सीएलयू मंजूरी की प्रक्रिया में 
जमीन मालिकों की सहमति और 
संबंधित दस्तावेजों की किस तरह 
जांच की गई थी। 
  मामले में जमीन मालिकों के कथित 
फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान 
वाले सहमति पत्रों के आधार पर 
सीएलयू मंजूरी हासिल किए जाने 
का आरोप है। जांच का दायरा अब 
ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
(गमाडा) और आवास विभाग 

के कामकाज तक भी बढ़ गया है। 
वर्ष 2024 में इन विभागों में तैनात 
रहे अन्य अधिकारियों की भूमिका 
भी जांच के दायरे में होने की बात 
सामने आई है। एजेंसी ने पहले ही 
कई अधिकारियों से पूछताछ की है।
  बराड़ ने पूछताछ के समन की 
जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई 
है। उनका कहना है कि वह शुक्रवार 
दोपहर दो बजे के बाद कार्यालय में 
मौजूद नहीं थीं और बैठक के लिए 
बाहर गई थीं। इसलिए उन्हें यह 
जानकारी नहीं थी कि उस दौरान 
उनके ईमेल पर समन भेजा गया 
है। ईडी की जांच में यह भी देखा 
जा रहा है कि जमीन मालिकों की 
सहमति को सत्यापित करने के लिए 
अधिकारियों ने आवश्यक सावधानी 
बरती थी या नहीं।

एजेंसी | पटना/उज्जैन

सावन के तीसरे सोमवार और 
नागपंचमी के अवसर पर सोमवार को 
बिहार और मध्य प्रदेश के प्रमुख शिव 
मंदिरों में भारी भीड़ के बीच दो हादसे 
हो गए। बिहार के लखीसराय स्थित 
अशोकधाम मंदिर में भगदड़ जैसी 
स्थिति में सात श्रद्धालुओं की मौत हो 
गई, जबकि कई लोग घायल हुए। 
   वहीं, उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर में 
दर्शन के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने 
से 13 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें 
एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में 
सावन के तीसरे सोमवार को बड़ी 
संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रशासन 
के अनुसार, लगातार बढ़ती भीड़ के 
बीच बैरिकेडिंग पर दबाव बढ़ा और 
अचानक अफरा-तफरी मच गई। इसी 
दौरान कुछ श्रद्धालु गिर पड़े और उनके 
ऊपर अन्य लोग भी गिरते चले गए। 

प्रारंभिक जानकारी में बिजली के खंभे 
या तार से जुड़ी अफवाह फैलने की 
बात भी सामने आई है, लेकिन हादसे 
के वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के 
बाद ही होगी। अधिकारियों ने बताया 
कि दो ट्रेनों के लगातार पहुंचने से भी 
मंदिर के आसपास भीड़ अचानक बढ़ 
गई थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया 
गया और प्रशासन ने राहत एवं बचाव 
कार्य शुरू किया।
{उज्जैन में भीड़ का दबाव: उज्जैन में 
नागपंचमी और सावन सोमवार का 
दुर्लभ संयोग होने के कारण लाखों 
श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना 
पहले से थी। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल 
में केवल एक बार 24 घंटे के लिए 
खुलता है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं 
को निर्धारित मार्ग से हरसिद्धि और 
बड़े गणेश मंदिर क्षेत्र से होकर आगे 
बढ़ाया गया। इसी दौरान बैरिकेडिंग 
के पास भीड़ का दबाव बढ़ने से 13 
श्रद्धालु घायल हो गए।

एजेंसी | नई दिल्ली

देश में ई20 पेट्रोल को लेकर जारी 
बहस के बीच मुख्य आर्थिक 
सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने 
पुराने वाहनों के लिए कम इथेनॉल 
मिश्रण वाला ई10 पेट्रोल फिर 
उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। 
   उन्होंने कहा कि ई10 और ई20 
दोनों विकल्प उपलब्ध रहने से 
उपभोक्ताओं की चिंता कम हो सकती 
है। उनका यह सुझाव ऐसे समय आया 
है जब ई20 के इस्तेमाल से वाहनों की 
क्षमता, माइलेज और पुराने कलपुर्जों 

पर असर को लेकर सवाल उठ रहे 
हैं। नागेश्वरन और आर्थिक मामलों 
के विभाग के सलाहकार आकाश 
पूजारी ने अपने लेख में कहा कि 
भारत में करीब 7.5 से आठ करोड़ 

पुराने दोपहिया वाहन हैं। इनमें कुछ 
वाहनों में ऐसे रबर सील लगे हैं, जो 
अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के 
अनुकूल नहीं हैं। उनका कहना है कि 
इन कलपुर्जों को बदलने की प्रक्रिया 

में समय लग सकता है। इसलिए जब 
तक पुराने वाहनों को ई20 के अनुरूप 
बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब 
तक कम मिश्रण वाला पेट्रोल उपलब्ध 
कराना उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा 
उपाय हो सकता है।
  {ई20 पर सरकार का पक्ष: ई20 
पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 
शेष पेट्रोल होता है। सरकार ने इसे 
पेट्रोलियम आयात घटाने और प्रदूषण 
कम करने की रणनीति का हिस्सा 
बनाया है। एक अप्रैल 2026 से 
देशभर में पेट्रोल पंपों पर ई20 को 
प्रमुख रूप से उपलब्ध कराया गया 

है। सरकार और वाहन कंपनियां पहले 
यह कह चुकी हैं कि ई20 से वाहनों 
में असामान्य नुकसान के व्यापक 
प्रमाण नहीं मिले हैं।
  {माइलेज पर भी बहस: ई20 को 
लेकर माइलेज में कमी की शिकायतें 
भी सामने आती रही हैं। सरकार 
का कहना है कि किसी वाहन का 
वास्तविक माइलेज केवल ईंधन के 
मिश्रण पर निर्भर नहीं करता। यातायात 
की स्थिति, वाहन का रखरखाव, 
टायरों में हवा का दबाव और एसी के 
इस्तेमाल जैसे कई कारक ईंधन खपत 
को प्रभावित करते हैं।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और 
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 
के खिलाफ कथित आय से अधिक 
संपत्ति के मामले में सोमवार को 
महत्वपूर्ण अंतरिम राहत दी। शीर्ष 
अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 
इस मामले में फिलहाल आगे की 
कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया। 
  साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
(सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय 
(ईडी) को हाई कोर्ट के निर्देशों के 
तहत कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने 
को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी 
की याचिका पर संबंधित पक्षों को 
नोटिस भी जारी किया। राहुल गांधी ने 
इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों 
को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, 
जिनमें उनके खिलाफ आय से अधिक 
संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए 
सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने 
तथा प्रगति से अवगत कराने को कहा 

गया था। यह मामला कर्नाटक निवासी 
भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर 
की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता 
ने राहुल गांधी पर उनकी ज्ञात आय 
के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का 
आरोप लगाया है।
{मई में शुरू हुई थी जांच की 
कवायद: इलाहाबाद हाई कोर्ट की 
लखनऊ पीठ ने मई में सीबीआई 
और ईडी को शिकायत में लगाए गए 
आरोपों की जांच करने और मामले 
में हुई प्रगति से अदालत को अवगत 
कराने को कहा था। जुलाई में हाई 
कोर्ट ने सीबीआई के जवाब को स्पष्ट 
नहीं मानते हुए उससे नया हलफनामा 
दाखिल करने को कहा था। अदालत ने 
संबंधित अधिकारी को जांच की प्रगति 
स्पष्ट रूप से बताने का निर्देश दिया 
था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि जांच 
के दौरान किसी गैरकानूनी गतिविधि या 
गलत काम से संबंधित सामग्री सामने 
आती है तो ईडी कानून के अनुसार 
आगे कार्रवाई कर सकती है।

एजेंसी | रांची

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित 
अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र 
आंदोलन सोमवार को 24वें दिन भी जारी रहा। 
राज्य सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच 
समाधान के लिए एक और दौर की बातचीत 
हुई। इससे पहले छह दौर की वार्ता हो चुकी थी, 
लेकिन प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन पाई थी। 
  सरकार की ओर से कहा गया कि 14वीं 
झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने पर 
सहमति बनी है। इसके अलावा टीडीपीएल से 
जुड़ी परीक्षाओं की भी जांच 90 दिनों में कराने 
की बात सामने आई है। सरकार का यह कदम 
लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को 

शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा 
है। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जेएसएससी-
सीजीएल समेत कुछ अन्य परीक्षाओं में कथित 
गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे 
हैं। उनकी प्रमुख मांगों में जांच केंद्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपना भी शामिल है। 
   आंदोलनकारी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट 
फैसला चाहते हैं।छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की 
भूख हड़ताल सोमवार को 15वें दिन में पहुंच 
गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अपनी मांगों 
पर जल्द निर्णय लेने का दबाव बनाया है। इससे 
पहले छात्रों ने मांगें नहीं माने जाने पर मुख्यमंत्री 
आवास की ओर मार्च करने की चेतावनी भी दी 
थी। राज्य सरकार का कहना है कि वह छात्रों की 
चिंताओं को गंभीरता से ले रही है।

समर न्यूज | अमृतसर

अमृतसर पुलिस ने हथियार तस्करी के खिलाफ 
कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग अभियानों 
में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 
आरोपियों के कब्जे से सात अवैध पिस्तौल, 
12 मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद 
किए हैं। 
  दोनों कार्रवाई घरिंडा और जंडियाला 
गुरु थाना क्षेत्रों में मिली खुफिया सूचनाओं 
के आधार पर की गई। पुलिस अब यह 
पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार 
पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए थे या नहीं 
और इनकी आगे आपूर्ति किसे की जानी थी।  
घरिंडा पुलिस ने भाखना निवासी कप्तानप्रीत 

सिंह उर्फ संधू और अर्शदीप सिंह को अटारी 
के पास जीटी रोड पर रोका। पुलिस के अनुसार 
दोनों काले रंग की मोटरसाइकिल से रामपुरा गांव 
की ओर से अमृतसर जा रहे थे। तलाशी के 
दौरान उनके पास से .30 बोर की छह पिस्तौल 
और 10 मैगजीन बरामद हुईं। मोटरसाइकिल भी 
कब्जे में ले ली गई। पुलिस को संदेह है कि 
हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे और इन्हें 
आगे पहुंचाया जाना था।
  दूसरी कार्रवाई में जंडियाला गुरु पुलिस ने 
तरनतारन के सदर थाना क्षेत्र के कद गिल गांव 
निवासी अजूब सिंह और नवजोत सिंह को 
जंडियाला बाईपास पर रोका। दोनों सफेद रंग की 
कार में सवार थे। तलाशी में .32 बोर की एक 
पिस्तौल, मैगजीन और दो कारतूस बरामद हुए।

लखीसराय में सात श्रद्धालुओं 
की मौत; उज्जैन में 13 घायल

ई20 पेट्रोल से नुकसान, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ई10 का दिया सुझाव
नगे‍श्वरन ने कहा- पुराने वाहनों के अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराना जरूरी; सरकार व वाहन कंपनियां ई20 को सुरक्षित बता चुकी हैं

जेपीएससी-जेएसएससी विवाद: सरकार व छात्रों 
के बीच फिर वार्ता, परीक्षा रद्द करने पर सहमति

राहत: राहुल गांधी पर संपत्ति 
मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक 
हाईकोर्ट को आगे न बढ़ने का दिया गया निर्देश

अमृतसर में हथियार तस्करी के दो मॉड्यूल 
पकड़े, 4 गिरफ्तार, 7 अवैध पिस्तौल बरामद

पंजाब में पहली बार चेहरे की पहचान 
तकनीक से हुई संदिग्धों की पहचान

यह मामला नवंबर 2022 में मुल्लांपुर थाने में 
दर्ज प्राथमिकी से शुरू हुई जांच से जुड़ा है। मई 
में सनटेक सिटी के प्रमोटर और इंडियन को-
ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सचिव 
अजय सहगल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 
जुलाई में एजेंसी ने मोहाली की विशेष अदालत में 
उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की। 
ईडी के मुताबिक कथित अपराध से अर्जित राशि 
करीब 348 करोड़ रुपये है। इसमें परियोजना की 
इकाइयों की बिक्री से प्राप्त रकम और बिना बिकी 
संपत्तियों का अनुमानित मूल्य शामिल है।

ईडी की अभियोजन शिकायत के अनुसार, जांच 
केवल सनटेक सिटी की मूल मंजूरी तक सीमित 
नहीं है। एजेंसी ने परियोजना से जुड़े विकास और 
बिक्री अधिकारों के हस्तांतरण की भी जांच की है। 
जांच में सामने आया कि इंडियन को-ऑपरेटिव 
हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड और वीआरएस 
टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त विकास 
समझौता हुआ था। बाद में वीआरएस टाउनशिप का 
नाम बदलकर एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड 
किया गया। इसके निदेशक अजय सहगल के भाई 
संजय सहगल और अनिल सहगल बताए गए हैं।

जांच एजेंसी का आरोप है कि 15 जमीन 
मालिकों की करीब 30.5 एकड़ जमीन के लिए 
कथित फर्जी सहमति पत्र तैयार किए गए और 
उनका इस्तेमाल सीएलयू मंजूरी हासिल करने में 
हुआ। परियोजना को मूल सीएलयू मंजूरी 2016 
में मिली थी, जिसे 2024 में फिर जारी किया 
गया। एजेंसी ने मई और जून में की गई तलाशी 
के दौरान दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 
करीब 30.98 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी 
बरामद करने का दावा भी किया है। मामले की 
जांच जारी है।

ईडी के मुताबिक, परियोजना के लिए 108.58 एकड़ 
कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव की मंजूरी कथित 
फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर ली गई। जांच में यह 
आरोप भी सामने आया कि कुछ इकाइयों की बिक्री 
संबंधित नियामकीय मंजूरियां मिलने से पहले शुरू कर 
दी गई थी। एजेंसी ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप 
से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित भूमि को संबंधित 
प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया गया। इसके 
अलावा, तलाशी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल 
उपकरणों के साथ 30.98 लाख रुपये की बेहिसाब 
नकदी मिलने का दावा किया गया है। 

नितिन नबीन ने भाजपा संगठन में किया बड़ा फेरबदल, राष्ट्रीय टीम में अनुभव व क्षेत्रीय संतुलन पर जोरपेज 1 एंकर स्टोरी

भाजपा की नई टीम: मनप्रीत, अनुराग और वसुंधरा को मिली जगह 
एजेंसी  |  नई दिल्ली 

भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय 
अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का 
एलान कर संगठन में बड़ा फेरबदल 
किया है। नई सूची में पार्टी ने जहां 
अनुभवी नेताओं पर भरोसा कायम 
रखा है, वहीं अलग-अलग राज्यों 
और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व 
देकर संगठनात्मक संतुलन साधने की 
कोशिश की है। 
   पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 
राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी 
गई है। पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री 
वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव 
और मनप्रीत सिंह बादल समेत 13 
को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। 
पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष 

की जिम्मेदारी मिली है। नियुक्तियां 
तत्काल प्रभाव से लागू मानी गई हैं। 
नई टीम में महिलाओं और 
अल्पसंख्यक समुदायों को भी 
उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व मिला है। 
 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में 
10 महिलाओं को जगह दी गई है, 
जबकि छह अल्पसंख्यक नेताओं 
को भी संगठन में जिम्मेदारियां 
सौंपी गई हैं। इनमें प्रोफेसर तारिक 
मंसूर का नाम प्रमुख है। इससे 
संकेत मिलता है कि भाजपा ने 

संगठन विस्तार के साथ सामाजिक 
प्रतिनिधित्व को भी प्राथमिकता दी है। 
स्मृति ईरानी की नियुक्ति को खास तौर 
पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 
   वह केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और 
2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी 
से राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय 
राजनीति में बड़ा राजनीतिक संदेश 
दे चुकी हैं। आगामी उत्तर प्रदेश 
विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी 
संगठन में उनकी भूमिका अहम हो 
सकती है।

समर न्यूज  |  खन्ना 

पंजाब के खन्ना में पुलिस ने अपराध 
जांच के दौरान पहली बार चेहरे की 
पहचान करने वाली तकनीक का 
सफल इस्तेमाल करते हुए संदिग्धों 
की पहचान की है। पुलिस के अनुसार, 
इस तकनीक की मदद से सीसीटीवी 
कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरों का उपलब्ध 
आपराधिक रिकॉर्ड से मिलान किया 
गया, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में 
मदद मिली। 
  इससे संदिग्धों तक पहुंचने में 
लगने वाला समय कम हो सकता 
है। पुलिस अब पारंपरिक जांच के 
साथ आधुनिक तकनीकी साधनों 
का इस्तेमाल बढ़ा रही है। चेहरे की 
पहचान प्रणाली संदिग्ध व्यक्ति की 
तस्वीर को उपलब्ध डाटाबेस से 
मिलाकर संभावित पहचान सामने 
रखती है। इसके बाद पुलिस अन्य 

साक्ष्यों के आधार पर पहचान की पुष्टि 
करती है। यानी तकनीक को अंतिम 
प्रमाण के बजाय जांच में मददगार 
उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा 
रहा है। खन्ना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी 
कैमरों से मिलने वाली फुटेज अपराधों 
की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा 
रही है। पुलिस का मानना है कि चेहरे 
की पहचान जैसी तकनीक के व्यापक 
इस्तेमाल से चोरी, लूट, झपटमारी 
और अन्य मामलों में संदिग्धों को 
जल्द तलाशने में मदद मिल सकती है।
   चेहरे की पहचान तकनीक उपयोगी 
होने के साथ संवेदनशील भी है। 
रोशनी, कैमरे की गुणवत्ता, चेहरे का 
कोण व डाटाबेस की सटीकता जैसे 
कारक परिणाम को प्रभावित कर सकते 
हैं। पुलिस को तकनीकी पहचान के 
साथ स्वतंत्र साक्ष्यों का सत्यापन भी 
करना होगा। इस पहल को पंजाब में 
तकनीक आधारित पुलिसिंग की दिशा 
में अहम कदम माना जा रहा है।

पंजाब के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत 
सिंह बादल को नई टीम में शामिल किया गया है। 
वह पहले अकाली दल और कांग्रेस में रह चुके 
हैं और बाद में भाजपा में शामिल हुए। पंजाब में 
2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा 
लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। 
जून में नितिन नबीन की पंजाब यात्रा के दौरान भी 
पार्टी के बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और 
चुनावी तैयारी पर चर्चा हुई थी।

{चुनावी तैयारी का संकेत: नई टीम ऐसे समय 
सामने आई है जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव 
की तैयारियां तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 
के चुनाव को देखते हुए पार्टी पहले ही प्रदेश संगठन 
में बड़ा बदलाव कर चुकी है और सभी छह क्षेत्रीय 
अध्यक्ष बदले गए हैं। पंजाब में भी संगठन को बूथ 
स्तर तक मजबूत करने की कवायद जारी है। ऐसे 

में राष्ट्रीय टीम में अनुभवी नेताओं के साथ नए 
चेहरों का मिश्रण भाजपा की आगे की चुनावी और 
संगठनात्मक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। 
नितिन नबीन की नई टीम में एक ओर वसुंधरा राजे, 
स्मृति ईरानी व राम माधव जैसे अनुभवी चेहरों को 
महत्वपूर्ण भूमिका दी है। संगठन में नए सामाजिक 
और क्षेत्रीय समीकरणों को भी जगह मिली है।

हिमाचल प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के 
सांसद अनुराग ठाकुर का नाम भी नई राष्ट्रीय टीम 
को लेकर चर्चा में रहा है। पार्टी के संगठनात्मक 
पुनर्गठन से पहले संभावित राष्ट्रीय पदाधिकारियों 
में उनका नाम प्रमुखता से सामने आया था। ठाकुर 
लंबे समय से भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में सक्रिय 
रहे हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 
रह चुके हैं। नितिन नबीन के साथ उनका पुराना 
संगठनात्मक जुड़ाव भी रहा है। 

पंजाब पर खास नजर हिमाचल से अनुराग ठाकुर 



समर न्यूज | मुक्तसर

अंतरराज्यीय बाल तस्करी मामले में 
करीब साढ़े चार महीने से फरार चल 
रहे मुख्य आरोपी परगट सिंह उर्फ लड्डी 
को पुलिस ने श्री मुक्तसर साहिब से 
गिरफ्तार कर लिया। बहादुरगढ़ पुलिस 
ने इस कार्रवाई में मुखपाल सिंह उर्फ 
मुख्खा को भी पकड़ा है। पुलिस के 
अनुसार परगट सिंह तस्करी नेटवर्क 
के प्रमुख संचालकों में शामिल था 
और 31 मार्च को पुलिस कार्रवाई 
के दौरान फरार हो गया था। 
   पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने 
बताया कि आरोपी लगातार ठिकाने 
बदल रहा था। उसकी गिरफ्तारी 
के लिए पंजाब समेत अन्य राज्यों 
में कई स्थानों पर छापेमारी की 
गई। आरोपी की सूचना देने पर 
पांच हजार रुपये का इनाम भी 

घोषित किया गया था। पुलिस के 
अनुसार इस नेटवर्क का संबंध 10 
से अधिक राज्यों से है और इसमें 
50 से ज्यादा शिशुओं की खरीद-
फरोख्त की जानकारी सामने आई है। 
  जांच में सामने आया है कि परगट 
सिंह खुद को बच्चों को गोद दिलाने 
वाली संस्था के प्रमुख के तौर पर 
पेश करता था। उसने अलग-अलग 
काम के लिए कमीशन पर एजेंटों का 
नेटवर्क तैयार कर रखा था। 
   पुलिस के अनुसार एजेंटों को 
लेनदेन की राशि का पांच से 10 
प्रतिशत तक कमीशन नकद दिया 
जाता था। अलग-अलग लोगों को 
नेटवर्क के अलग चरणों की जिम्मेदारी 
दी जाती थी, ताकि पूरी जानकारी 
किसी एक व्यक्ति के पास न रहे। 
दोनों आरोपियों को आठ दिन की 
पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
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रवनीत बिट्टू की केवल ढिल्लों से मुलाकात, भाजपा 
पंजाब में संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज

समर न्यूज | पठानकोट

पठानकोट जिले के भोआ क्षेत्र में 
अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले 
अकाली दल वारिस पंजाब दे ने अपनी 
राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। संगठन 
की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी 
संख्या में युवाओं के शामिल होने और 
संगठन से जुड़ने का दावा किया गया।
   स्थानीय स्तर पर इसे 2027 के 
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 
संगठन के जनाधार विस्तार की 
कोशिश के तौर पर देखा जा रहा 
है। जून में भोआ में आयोजित युवा 
सम्मेलन में भी बड़ी संख्या में युवाओं 
की भागीदारी सामने आई थी। संगठन 
की गतिविधियों में पंजाब के युवाओं 
से जुड़े मुद्दों, नशे और रोजगार जैसे 
विषयों को प्रमुखता दी जा रही है। 

वारिस पंजाब दे के नेता लगातार राज्य 
के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों 
को लेकर अपना आधार मजबूत करने 
की कोशिश कर रहे हैं। संगठन की 
राजनीतिक गतिविधियां अब केवल 
कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गई 
हैं और विभिन्न जिलों में कार्यक्रम 
आयोजित किए जा रहे हैं।
   अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाला 
संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में 
सक्रिय रूप से उतरने की घोषणा कर 
चुका है। पार्टी नेतृत्व ने अमृतपाल 

को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की 
बात भी कही है, जबकि उनके चुनाव 
लड़ने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि 
उनकी विधानसभा सीट अभी तय नहीं 
की गई है। हाल के महीनों में डाखा के 
विधायक मनप्रीत सिंह अयाली और 
पंजाबी अभिनेता रब्बी कंडोला के 
संगठन से जुड़ने से इसकी राजनीतिक 
गतिविधियों को और विस्तार मिला 
है। 2027 के चुनाव को देखते 
हुए राजनीतिक दलों में मुकाबला 
बहुकोणीय होने की संभावना है।

पंजाब में सरकार बनाने  
का जताया भरोसा

समर न्यूज | चंडीगढ़

समर न य्ूज। अमृतसर। हरियाणा के 
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा 
है कि भाजपा पंजाब विधानसभा 
की सभी 117 सीटों पर चुनाव 
लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि 
पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 
में पंजाब में डबल इंजन सरकार 
बनाएगी। 
   अमृतसर में कार्यकर्ताओं की 
बैठक को संबोधित करते हुए 
सैनी ने कहा कि भाजपा संगठन 
को जमीनी स्तर पर मजबूत करने 
में जुटी है और केंद्र सरकार की 
उपलब्धियों को घर-घर तक 
पहुंचाया जाएगा। सैनी ने कहा 
कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 

नेतृत्व में पंजाब में भाजपा की 
सरकार बनने पर केंद्र और राज्य 

में समान विचारधारा की सरकार 
होने से विकास परियोजनाओं को 

मंजूरी और उन्हें लागू करने की 
प्रक्रिया तेज होगी। इससे उद्योग, 
रोजगार और बुनियादी ढांचे के 
क्षेत्र में पंजाब को लाभ मिलने का 
दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा 
कि पंजाब में विकास की बड़ी 
संभावनाएं हैं और सही नीतियों 
तथा मजबूत नेतृत्व से राज्य को 
नई दिशा दी जा सकती है।
  पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल 
सिंह ढिल्लों ने भी पार्टी के कार्यक्रम 
में युवाओं को सही दिशा देने की 
जरूरत बताई। उन्होंने आम आदमी 
पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए 
नशे और बेरोजगारी को युवाओं के 
भविष्य के लिए चुनौती बताया। 
संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत 
कर आगामी चुनाव में पार्टी को 
प्रमुख दावेदार के रूप में खड़ा 
किया जाएगा।

5,726 अभ्यर्थियों में जांच के 
बाद 525 अयोग्य, दूसरे राज्यों 
में भी राज्य कोटे का दावा 
करने वालों पर कार्रवाई

समर न्यूज | फरीदकोट

पंजाब में एमबीबीएस और बीडीएस 
की 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों 
के लिए होने वाली पहली ऑनलाइन 
काउंसलिंग में 5,726 उम्मीदवारों में 
से 525 को अयोग्य घोषित किया 
गया है। 
  बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ 
हेल्थ साइंसेज ने पंजाब सरकार के 
निर्धारित पात्रता नियमों के उल्लंघन 
के आधार पर इन अभ्यर्थियों को 
काउंसलिंग से बाहर किया है। कई 
उम्मीदवार एक से अधिक राज्यों में 
राज्य कोटे का लाभ लेने का प्रयास 
कर रहे थे। इसे ‘डबल डोमिसाइल’ 
की स्थिति माना गया है। पंजाब 

सरकार की ओर से जारी पात्रता 
शर्तों के तहत अब केवल उन्हीं 
उम्मीदवारों को राज्य कोटे के लिए 
पात्र माना जा रहा है, जिन्होंने नीट-
यूजी आवेदन में पंजाब को अपना 
राज्य बताया था।
   अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों में 
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान 
और अन्य पड़ोसी राज्यों से जुड़े 
उम्मीदवार भी शामिल हैं। राज्य 

सरकार ने इस तरह की गड़बड़ी 
रोकने के लिए उम्मीदवारों के साथ 
उनके माता-पिता या अभिभावकों 
से भी शपथपत्र लेने की व्यवस्था 
की है। इसमें यह घोषित करना होगा 
कि उन्होंने किसी अन्य राज्य या 
केंद्रशासित प्रदेश में राज्य कोटे की 
सीट के लिए दावा नहीं किया है। 
गलत घोषणा पाए जाने पर प्रवेश रद्द 
करने के साथ कानूनी कार्रवाई का 
प्रावधान है।
   विश्वविद्यालय अधिकारियों ने 
स्पष्ट किया है कि गलत डोमिसाइल 
या पात्रता संबंधी जानकारी देने वालों 
के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। 525 
उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने 
की कार्रवाई को मेडिकल प्रवेश 
प्रक्रिया में नियमों के पालन और 
राज्य कोटे के दुरुपयोग पर रोक 
लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
ने खाद्य वितरण व्यवस्था को 
व प्रभावी बनाने पर जोर, 15 
करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण 
व्यवस्था में बदलाव करते हुए पात्र 
लाभार्थियों को मिलने वाले खाद्यान्न 
के वितरण कोटा में बढ़ोतरी की है। 

सरकार का कहना 
है कि इसका 
उद्देश्य जरूरतमंद 
परिवारों को उनकी 
खाद्य जरूरत के 

अनुरूप अनाज उपलब्ध कराना 
और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 
अधिक प्रभावी बनाना है। 
  राज्य में करीब 80 हजार राशन 
की दुकानों के माध्यम से लगभग 15 
करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध 
कराया जाता है। खाद्य एवं रसद 

विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों की खाद्य 
आदतों और केंद्र से उपलब्ध खाद्यान्न 
आवंटन को ध्यान में रखते हुए गेहूं 
और चावल के वितरण अनुपात में 
बदलाव किया है। इसके तहत कुछ 
मंडलों में गेहूं की मात्रा बढ़ाई गई है, 
जबकि कुछ क्षेत्रों में चावल का कोटा 
बढ़ाया गया है। यह बदलाव सभी क्षेत्रों 
में एक समान नहीं है।
   योगी सरकार राशन वितरण में 
ई-पॉस मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तौल 
व्यवस्था के इस्तेमाल पर भी जोर दे 
रही है। सरकार के अनुसार तकनीक 
के इस्तेमाल से वितरण की निगरानी 
बेहतर हुई है। प्रदेश में राशन वितरण 
की व्यवस्था को लगातार तकनीकी रूप 
से मजबूत किया जा रहा है। सरकार 
ने राशन की दुकानों को सुविधाजनक 
केंद्रों के रूप में विकसित करने और 
लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का 
लाभ आसानी से उपलब्ध कराने की 
दिशा में भी कदम उठाए हैं। 

भोआ में वारिस पंजाब दे का शक्ति प्रदर्शन 
सैकड़ों युवाओं के संगठन से जुड़ने का दावा

समर न्यूज |फिरोजपुर

पंजाब के फिरोजपुर शहर के गोल्डन 
एन्क्लेव में 65 वर्षीय कारोबारी ने 
सोमवार सुबह अपने घर में खुद को 
गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल 
गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव 
को कब्जे में लिया और मामले की 
जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी 
के अनुसार कारोबारी स्वास्थ्य संबंधी 
परेशानी से भी जूझ रहे थे।
  बताया गया कि कारोबारी ने 
सुबह पूजा-पाठ किया और इसके 
बाद खुद को एक कमरे में बंद कर 
लिया। कुछ देर बाद गोली चलने 
की आवाज सुनाई दी। परिजनों और 
आसपास के लोगों ने कमरे में जाकर 
देखा तो वह गंभीर हालत में पड़े थे। 
उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 
चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 
पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर 
जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक 
जांच में सामने आया है कि कारोबारी 
मस्तिष्क संबंधी बीमारी के उपचार 
को लेकर परेशान थे। 

फिरोजपुर में कारोबारी ने 
खुद को गोली मारी, मौतपंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 

अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा: नायब सैनी

पंजाब में एमबीबीएस-बीडीएस राज्य कोटे 
की काउंसलिंग से 525 उम्मीदवार बाहर

हर मंडल और बूथ स्तर तक 
संगठन विस्तार, जनसंपर्क बढ़ाने 
और आगामी चुनावों की रणनीति 
पर हुई अहम चर्चा

दलजीत विक्की | लुधियाना
समर न्यूज

भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष 
श्री केवल ढिल्लों के साथ हुई एक 
महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी संगठन को 
जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत 
करने तथा आगामी चुनावों की 
तैयारियों को लेकर विस्तार से विचार-
विमर्श किया गया। 
  बैठक में विशेष रूप से हर मंडल 
स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने, 
कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और 
जनता के बीच पार्टी की पहुंच को 
व्यापक बनाने पर जोर दिया गया। 
बैठक में तय रणनीति के अनुसार आने 
वाले तीन महीने पार्टी के संगठनात्मक 
विस्तार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण 

होंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और 
पार्टी कैडर को मजबूत करने, 
जनसंपर्क अभियानों को गति देने तथा 
प्रभावी कार्यक्रमों के माध्यम से आम 
जनता से सीधा संवाद स्थापित करने 
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  पार्टी का लक्ष्य विकास से जुड़े संदेश 
को पंजाब के हर बूथ और हर घर 
तक पहुंचाना है। इसके लिए मंडल 
से लेकर बूथ स्तर तक संगठनात्मक 
गतिविधियों को और प्रभावी बनाने की 

रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में 
आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 
संगठन की तैयारियों और जमीनी स्तर 
पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर भी 
मंथन हुआ। पार्टी नेतृत्व का मानना है 
कि मजबूत कैडर, व्यापक जनसंपर्क 
और प्रभावी संगठनात्मक ढांचे के 
जरिए चुनावी तैयारियों को नई धार दी 
जा सकती है। भाजपा नेतृत्व ने पंजाब 
में ‘डबल इंजन’ सरकार स्थापित 
करने के संकल्प को दोहराया।

उत्तर प्रदेश में पात्र लाभार्थियों 
को मिलेगा बढ़ा हुआ अनाज

सीएम धामी ने कुमाऊं भाजपा क े
पदाधिकारियों संग किया मंथन

चार महीने के बाद बाल तस्करी के 
नेटवर्क का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले: संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रही पार्टी, डबल इंजन सरकार बनेगी समर न्यूज | चंडीगढ़

एजेंसी। चंडीगढ़। कौमी इंसाफ 
मोर्चा के समर्थकों के चंडीगढ़ 
कूच के दौरान स्वतंत्रता दिवस पर 
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर तनाव 
की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों 
ने पंजाब के राज्यपाल के आवास 
लोकभवन की ओर बढ़ने की 
कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें 
सीमा पर ही रोक दिया। 
  बैरिकेड पार करने की कोशिश 
और कथित पथराव के बाद पुलिस 
ने वाटर कैनन और आंसू गैस 
का इस्तेमाल किया। घटना के 
बाद चंडीगढ़ पुलिस ने शिरोमणि 
अकाली दल (अमृतसर) के प्रमुख 
सिमरनजीत सिंह मान, उनके बेट े
ईमान सिंह मान समेत 21 लोगों 
के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 
पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों 
ने कई स्तरों पर लगाए गए बैरिकेड 

हटाने की कोशिश की और कुछ 
लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला 
किया। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों 
का आरोप है कि वे अपनी मांगें 
रखने के लिए शांतिपूर्ण मार्च 
कर रहे थे और पुलिस ने बल  
प्रयोग किया। दोनों पक्षों के दावों 
में अंतर है, इसलिए घटनाक्रम  
की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही 
स्पष्ट होगी।
   कौमी इंसाफ मोर्चा लंबे समय 
से जेलों में बंद सिख कैदियों, 
जिन्हें प्रदर्शनकारी ‘बंदी सिंह’ 
कहते हैं, की रिहाई की मांग कर 

रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है 
कि कुछ कैदी अपनी सजा पूरी कर 
चुके हैं या रिहाई के पात्र हो चुके 
हैं, फिर भी जेलों में हैं। इस बार 
प्रदर्शन में पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री 
बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी 
ठहराए गए जगतार सिंह हवारा के 
लिए 10 दिन की पैरोल की मांग 
भी उठाई गई।
   मोर्चे का कहना है कि आंदोलन 
को केवल एक कैदी की पैरोल तक 
सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि 
उन सभी सिख बंदियों की रिहाई 
की मांग की जाएगी जो कानून 
के अनुसार रिहाई के पात्र हैं। 
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 
कुछ बंदी तीन से चार दशक तक 
जेल में रह चुके हैं। हालांकि प्रत्येक 
बंदी का मामला अलग है और 
उसकी रिहाई का निर्णय संबंधित 
कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं 
पर निर्भर करता है।

कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थकों और पुलिस में 
झड़प, सिमरनजीत मान समेत 21 पर केस दर्ज
बंदी सिंहों की रिहाई और हवारा की पैरोल की मांग को लेकर प्रदर्शन

वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का भूमिपूजन
सीएम मोहन यादव ने किया शिलान्यास, 1.97 करोड़ रुपये की लागत आएगी

एजेंसी | इंदौर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 
ने इंदौर के दशहरा मैदान स्थित उद्यान 
में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न 
अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट 
ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए 
भूमिपूजन किया। 
   यह कार्यक्रम वाजपेयी की पुण्यतिथि 
के अवसर पर हुआ। मुख्यमंत्री ने 
कहा कि प्रतिमा युवाओं को वाजपेयी 
के जीवन, राष्ट्रसेवा और विचारों से 

प्रेरणा लेने का अवसर देगी। नगर 
निगम की ओर से प्रतिमा और उसके 
पेडस्टल का निर्माण कराया जा रहा 
है। परियोजना पर करीब 1.97 करोड़ 
रुपये खर्च होंगे। प्रतिमा गनमेटल से 
तैयार की जाएगी और इसके निर्माण व 
स्थापना का काम करीब चार महीने में 
पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 
   मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम के दौरान 
इंदौर में नए अटल पथ का लोकार्पण 
भी किया। इसके अलावा शहर में 
सड़क और पुल से जुड़े कुछ विकास 

कार्यों का भूमिपूजन किया गया। 
सरकार ने इन परियोजनाओं को शहर 
के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से 
जोड़कर देखा है।
   मुख्यमंत्री ने वाजपेयी के इंदौर और 
मालवा से जुड़ाव का उल्लेख करते 
हुए कहा कि उनका जीवन सुशासन, 
लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण 
के प्रति समर्पित रहा। प्रस्तावित प्रतिमा 
को शहर में उनके विचारों और योगदान 
की स्थायी स्मृति के रूप में विकसित 
किया जाएगा।

समर न्यूज | शिमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर 
सिंह सुक्खू ने भर्ती परीक्षाओं और पेपर 
लीक को लेकर योग गुरु रामदेव के 
बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 

अगर उन्होंने ऐसी 
गड़बड़ियों की बात 
कही है तो जरूर 
कुछ गलत होगा। 
सुक्खू ने रामदेव से 

भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का 
नेतृत्व करने को भी कहा। 
   रामदेव ने शिक्षा व्यवस्था, सरकारी 
नौकरियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक 
को लेकर चिंता जताते हुए सुधार 
नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की 
चेतावनी दी थी।
   सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार 
के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में 
कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने 
दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार के 
दौरान पुलिस भर्ती और चयन आयोग 

से जुड़े पेपर बेचने के मामले सामने 
आए थे। इन मामलों में कार्रवाई करते 
हुए आरोपियों को जेल भेजा गया है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक तभी 
संभव होता है, जब ऊपर से इसके 
लिए निर्देश हों।
   रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान 
शिक्षा और सरकारी भर्ती व्यवस्था में 
कथित अनियमितताओं पर सवाल 
उठाए थे। उन्होंने स्कूलों में मूलभूत 
सुविधाओं की कमी, नकल और 
प्रश्नपत्र लीक होने जैसी समस्याओं 
का उल्लेख किया था। उनके बयान के 
बाद हिमाचल में यह मुद्दा राजनीतिक 
बहस का विषय बन गया है।
  मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से स्पष्ट 
है कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के 
साथ-साथ सार्वजनिक आलोचनाओं 
का भी जवाब देने के लिए तैयार 
है। सुक्खू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 
कार्रवाई का हवाला देते हुए रामदेव को 
आंदोलन के बजाय इस मुद्दे पर सक्रिय 
भूमिका निभाने की चुनौती दी है।

एजेंसी | जयपुर

राजस्थान सरकार ने पंचायतों से 
जुड़ी भूमि की नीलामी प्रक्रिया में 
महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मुख्यमंत्री 
भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में लिए 

गए फैसले के तहत 
पंचायत भूमि की 
नीलामी से संबंधित 
वित्तीय सीमा को 
बढ़ाकर दो लाख 

रुपये किया गया है। 
  सरकार का मानना है कि इससे 
स्थानीय स्तर पर भूमि संबंधी मामलों 
के निस्तारण में तेजी आएगी और 
अनावश्यक रूप से उच्च स्तर की 
मंजूरी लेने की जरूरत कम होगी। 
संशोधन के बाद निर्धारित सीमा तक 
की नीलामी के मामलों में संबंधित 
पंचायत समिति की भूमिका बढ़ेगी। 
इससे पंचायत स्तर पर लंबित 
प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने में मदद 
मिलने की उम्मीद है।

एजेंसी | कोलकाता

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के 
प्रसिद्ध तीर्थस्थल तारापीठ में सोमवार 
तड़के एक होटल में भीषण आग लगने 
से सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 
जबकि कई अन्य घायल हो गए। 
आग चार मंजिला होटल के भूतल 
पर उस समय लगी, जब अधिकांश 
अतिथि सो रहे थे। दमकल कर्मियों ने 
आग पर काबू पाकर कई लोगों को 
सुरक्षित बाहर निकाला व घायलों को 
रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल 
में भर्ती कराया। 
   आग लगने की वजह बिजली का 
शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि 
अंतिम कारण फोरेंसिक जांच के बाद 
ही स्पष्ट होगा। पुलिस के अनुसार 
होटल में धुआं तेजी से ऊपरी मंजिलों 
तक फैल गया, जिससे कई लोग कमरों 
में फंस गए। मृतकों में अधिकांश 
श्रद्धालु थे।

रामदेव के पेपर लीक के आरोप पर 
सुक्खू बोल,े गलत है तो आंदोलन करें

तारापीठ के होटल 
में भीषण आग, सात 
श्रद्धालुओं की मौत

संगठन विस्तार पर जोर
भाजपा पंजाब में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं ने 

पहले भी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। यह रुख ऐसे 
समय सामने आया है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित 
गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। हाल में दोनों दलों के वरिष्ठ 
नेताओं की मुलाकातों के बाद गठबंधन की अटकलें तेज हुई थीं, लेकिन दोनों पक्षों 
की ओर से अब तक किसी गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। 

श्री मुक्तसर साहिब से पकड़ा गया परगट सिंह2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन ने बढ़ाई राजनीतिक सक्रियता

हल्द्वानी में जिला और मंडल 
अध्यक्षों की बैठक, बूथ स्तर तक 
संगठन मजबूत करने पर जोर

एजेंसी | हल्द्वानी

उत्तराखंड में 2027 विधानसभा 
चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री 
पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में भाजपा 

के कुमाऊं संभाग के 
जिला और मंडल 
अध्यक्षों के साथ 
बैठक की। 
  गौलापार क्षेत्र में हुई 

बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक 
मजबूत करने और आगामी चुनाव के 
लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने 
पर चर्चा हुई। पार्टी राज्य में लगातार 
तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य 
के साथ संगठनात्मक गतिविधियां 
तेज कर रही है। बैठक में धामी ने 
कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व पर 
भी राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने 

कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने 
और सनातन तथा राष्ट्रगीत जैसे विषयों 
को राजनीतिक विवाद में बदलने का 
आरोप लगाया। धामी ने कार्यकर्ताओं 
से सरकार की उपलब्धियों और 
जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता 
तक पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा 
ने चुनाव से पहले संगठन को अंतिम 
स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति 
बनाई है। पार्टी की ओर से हर घर और 
हर बूथ तक पहुंच बनाने की योजना 
पर काम किया जा रहा है। विधायकों 
के प्रदर्शन और संगठन की सक्रियता 
को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
  हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष 
मल्लिकार्जुन खरगे की हालिया रैली के 
बाद भाजपा की संगठनात्मक सक्रियता 
बढ़ी है। दोनों प्रमुख दल 2027 के 
चुनाव को लेकर कुमाऊं क्षेत्र में अपनी 
राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे 
हैं। राज्य की चुनावी गतिविधियां और 
तेज होने की संभावना है।

राजस्थान में पंचायत भूमि 
की नीलामी सीमा बढ़ी 
आसान होगी प्रक्रिया

एजेंसी | बूंदी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की 
पहल पर बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 
सांसद जनसेवा अभियान चलाया 
जा रहा है। इसके तहत शहर के 
अलग-अलग वार्डों में विशेष शिविर 
लगाकर लोगों को केंद्र और राज्य 
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं 
से जोड़ा जा रहा है। शिविरों में पात्र 
लोगों से आवश्यक दस्तावेज लेकर 
योजनाओं के लिए आवेदन कराने 
और लंबित मामलों के समाधान की 
सुविधा दी जा रही है। 
  हाल के शिविरों में बड़ी संख्या में 
लोगों ने पहुंचकर सेवाओं का लाभ 
लिया। अभियान के तहत आधार 
कार्ड, राशन, पेंशन और अन्य सरकारी 
योजनाओं से संबंधित समस्याओं के 
समाधान के साथ नागरिक सुविधाओं 
से जुड़े आवेदन भी लिए जा रहे हैं। 
बिजली और पेयजल जैसी स्थानीय 
समस्याओं को संबंधित विभागों तक 

पहुंचाकर उनके निस्तारण का प्रयास 
किया जा रहा है। अभियान का मुख्य 
उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों तक सरकारी 
योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जो 
जानकारी या प्रक्रिया के कारण अब 
तक इनसे वंचित रहे हैं। 
  बूंदी शहर के विभिन्न वार्डों में 
चरणबद्ध तरीके से शिविर लगाए जा 
रहे हैं। आयोजकों ने लोगों से शिविर 
में आधार, राशन कार्ड और संबंधित 
योजना के जरूरी दस्तावेज लेकर 
पहुंचने की अपील की है। अभियान 
के जरिए सरकारी योजनाओं का 
लाभ लेने की प्रक्रिया को स्थानीय 
स्तर पर आसान बनाने का प्रयास 
किया जा रहा है।

ओम बिरला की पहल पर जनसेवा 
अभियान के तहत लग रहे शिविर



समर प्राइमwww.summerexpress.in

318 अगस्त 2026

बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहा कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना

शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, आम नागरिकों की आवाजाही को सुरक्षित रखना जरूरी: पुलिस
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर लगातार प्रदर्शन: कानून-व्यवस्था व ट्रैफिक पर दबाव

6.45 करोड़ से एस्केलेटर, जल एटीएम जैसी कई सुविधाएं विकसित होंगी

{नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम-2026 का मसौदा मंजूर किया; उपयोग शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज, मांगे सुझाव

मनसा देवी मंदिर को जाने वाले 
श्रद्धालुओं की राह होगी आसान

चंडीगढ़ में कचरा फैलाने पर बढ़ेगा जुर्माना
चार डिब्बों में कचरा अलग करना अनिवार्य

समर न्यूज | चंडीगढ़

चंडीगढ़-मोहाली सीमा एक बार फिर कानून-
व्यवस्था और राजनीतिक-सामाजिक तनाव का केंद्र 
बन गई है। कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थकों और 
पुलिस के बीच स्वतंत्रता दिवस पर हुए टकराव के 
बाद अब इस मुद्दे का असर केवल प्रदर्शन स्थल 
तक सीमित नहीं रहा। सीमा पर भारी सुरक्षा, रास्तों 
की बंदिश और प्रदर्शनकारियों के चंडीगढ़ की ओर 
बढ़ने के प्रयासों से ट्राईसिटी में यातायात प्रभावित 
हुआ है। 
   दूसरी ओर, मोर्चे ने अपने आंदोलन को और तेज 
करने का संकेत देते हुए 21 अगस्त को पंजाब बंद 
का आह्वान किया है। मामला मूल रूप से उन सिख 
बंदियों की रिहाई से जुड़ा है, जिन्हें मोर्चा ‘बंदी सिंह’ 
कहता है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई बंदी 
अपनी निर्धारित सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके 
बावजूद जेलों में हैं। मोर्चा लंबे समय से उनकी 
रिहाई, पैरोल और संबंधित मामलों में सरकारों से 
निर्णय की मांग करता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर 
सात जनवरी 2023 से मोहाली में वाईपीएस चौक 
के पास धरना जारी है। तीन साल से अधिक समय 
से चल रहे इस धरने ने चंडीगढ़-मोहाली सीमा को 
आंदोलन के स्थायी केंद्र में बदल दिया है।
   स्वतंत्रता दिवस पर मोर्चे ने पंजाब के राज्यपाल 
के आवास यानी लोकभवन की ओर मार्च का 
आह्वान किया था। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग 
की और प्रदर्शनकारियों को शहर में प्रवेश की 
अनुमति नहीं दी। पुलिस ने पहले बातचीत और 
रोकने के प्रयास किए। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने 
लगे और बैरिकेड हटाने का प्रयास हुआ तो स्थिति 
तनावपूर्ण हो गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों की 
मदद से बैरिकेड हटाने की कोशिश की। इसके बाद 
पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन और 
आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
  घटना के दौरान पथराव और धक्का-मुक्की के 
आरोप भी सामने आए। पुलिस का कहना है कि 
प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने बैरिकेड पार करने 
और सुरक्षा बलों से भिड़ने की कोशिश की। दूसरी 
ओर, मोर्चे से जुड़े लोगों का आरोप है कि वे अपनी 
मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे 
और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। 
दोनों पक्षों के दावों में अंतर को देखते हुए घटनाक्रम 
की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही पूरी तस्वीर साफ 
हो सकती है।

समर न्यूज | पंचकूला  

हरियाणा के पंचकूला स्थित प्रसिद्ध 
माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं 
की आवाजाही और सुविधाओं को 
बेहतर बनाने के लिए करीब 6.45 
करोड़ रुपये की पुनर्विकास योजना 
तैयार की गई है। हरियाणा शहरी 
विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) 
की इस परियोजना में एस्केलेटर, नया 
प्रवेश कक्ष और मुख्य द्वार, बेहतर 
पहुंच मार्ग तथा श्रद्धालुओं के लिए 
कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 
   परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर 
में भीड़ के दबाव के बीच आवागमन 
को सुगम बनाना और खासकर 
बुजुर्गों व दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए 
दर्शन की राह आसान करना है। 
योजना के तहत निविदाएं आमंत्रित 
की जा चुकी हैं और 26 अगस्त तक 
बोलियां जमा की जा सकती हैं। काम 
शुरू होने के बाद इसे नौ महीने में 
पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 
योजना की सबसे अहम सुविधाओं 
में पार्किंग क्षेत्र से मंदिर के दरबार 
तक एस्केलेटर लगाना शामिल है। 
   इसे मौजूदा सीढ़ियों के साथ 
बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं के 
पास आने-जाने के लिए अतिरिक्त 
विकल्प हो। मंदिर तक पहुंचने 
में बड़ी संख्या में सीढ़ियां चढ़नी 
पड़ती हैं। ऐसे में एस्केलेटर से 
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और 
बच्चों के साथ आने वाले परिवारों 
को विशेष राहत मिलने की उम्मीद 
है। एचएसवीपी के अधिकारियों के 
अनुसार एस्केलेटर मौजूदा सीढ़ी 
मार्ग के समानांतर रहेगा। पुनर्विकास 
योजना में मंदिर के लिए नया 
प्रवेश कक्ष और मुख्य द्वार तैयार 
करने का भी प्रस्ताव है। इसके 

साथ शक्ति चौक और मंदिर तक 
पहुंचने वाली सड़क के आसपास 
भी सुधार कार्य किए जाएंगे। योजना 
का मकसद केवल नए ढांचे खड़े 
करना नहीं, बल्कि मंदिर परिसर 
में श्रद्धालुओं की आवाजाही को 
अधिक व्यवस्थित करना है। इससे 
बड़े धार्मिक आयोजनों और नवरात्र 
जैसे अवसरों पर भीड़ को नियंत्रित 
करने में मदद मिल सकती है। 
{जल एटीएम और अन्य सुविधाएं...
श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित 
सुविधाओं में जल एटीएम, नई 
सीढ़ियां, मंदिर तक जाने वाला 
गलियारा, उपासना स्थल और 
गुंबद संरचना भी शामिल हैं। इन 
सुविधाओं के साथ परिसर के 
सौंदर्यीकरण और सुरक्षात्मक कार्य 
भी किए जाएंगे। शक्ति चौक के 
शेष हिस्से में सजावटी रोशनी और 
लैंडस्केपिंग का काम किया जाना है। 
इससे मंदिर के आसपास का क्षेत्र 
अधिक व्यवस्थित और आकर्षक 
बनाने की योजना है। मनसा देवी 
मंदिर परिसर में इससे पहले भी कई 
विकास योजनाओं पर काम हुआ है। 
मंदिर परिसर में संस्कृत महाविद्यालय 
के नए भवन का निर्माण जारी है। 
नया गलियारा विकसित किया जा 
रहा है, जिसमें लिफ्ट और एस्केलेटर 
की सुविधा प्रस्तावित है।

{नालों के सुधार की बड़ी योजना...
मंदिर के आसपास बुनियादी 
सुविधाओं को लेकर केवल परिसर 
तक सीमित काम नहीं हो रहा है। 
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण 
ने शहर से गुजरने वाले दो बरसाती 
नालों के सुधार और सौंदर्यीकरण के 
लिए 95.42 करोड़ रुपये की योजना 
मंजूर की है। इनमें मनसा देवी मंदिर 
से राजीव-इंद्रा कॉलोनी होते हुए 
पंजाब सीमा तक जाने वाला करीब 
5.60 किलोमीटर लंबा जलधारा 
मार्ग भी शामिल है। योजना में नालों 
के किनारे पैदल और साइकिल ट्रैक, 
रोशनी, पौधरोपण, पुल और कचरा 
रोकने के लिए सुरक्षा जाल जैसी 
सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
{श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ 
चुनौती भी: यहां वर्षभर बड़ी 
संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और 
नवरात्र जैसे पर्वों पर भीड़ कई गुना 
बढ़ जाती है। नई सुविधाओं की 
सफलता केवल निर्माण पूरा होने 
से तय नहीं होगी, बल्कि उनके 
नियमित रखरखाव, साफ-सफाई, 
सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर भी 
निर्भर करेगी। परिसर गर्मियों में 
सुबह चार बजे से रात 10 बजे 
तक खुला रहता है, जबकि आरती 
भी सुबह और शाम निर्धारित  
समय पर होती है।

समर न्यूज। चंडीगढ़

शहर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को 
सख्त करने की तैयारी है। चंडीगढ़ 
नगर निगम के नए ठोस कचरा 
प्रबंधन उपनियम-2026 के मसौदे 
में घरों, दुकानों, संस्थानों और बड़े 
कचरा उत्पादकों के लिए कचरे का 
स्रोत पर ही अलग-अलग करना 
अनिवार्य किया गया है। नियमों का 
उल्लंघन करने वालों पर मौजूदा 
व्यवस्था की तुलना में अधिक जुर्माना 
लगाया जाएगा। 
   नगर निगम ने मसौदे को मंजूरी देने 
के बाद अब आम लोगों और संबंधित 
पक्षों से 15 दिन के भीतर सुझाव और 
आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद अंतिम 
मसौदा तैयार कर अधिसूचना जारी 
की जाएगी। नए नियमों के तहत घरों 
और अन्य कचरा उत्पादकों को कचरे 
को चार श्रेणियों में अलग करना 
होगा। गीला या जैविक कचरा, सूखा 
और पुनर्चक्रण योग्य कचरा, घरेलू 
खतरनाक कचरा तथा सैनिटरी कचरे 
को अलग-अलग रखना होगा। 
   इसके लिए रंग आधारित चार 
डिब्बों की व्यवस्था प्रस्तावित है। 
कचरा संग्रहण और परिवहन के दौरान 
भी अलग किए गए कचरे को दोबारा 
मिलाने पर रोक रहेगी। बड़े कचरा 
उत्पादकों को बागवानी और निर्माण 
संबंधी कचरे को भी अलग रखना 
होगा। मसौदे की सबसे महत्वपूर्ण 
विशेषता उल्लंघन पर प्रस्तावित कड़े 
आर्थिक दंड हैं। थोक कचरा उत्पादकों 
और निवासी कल्याण संघों के लिए 
गंभीर उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना 
1.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। 
वहीं घर, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान 
द्वारा कचरे को निर्धारित तरीके से 
अलग नहीं करने पर उल्लंघन की 

प्रकृति के अनुसार दंड का प्रावधान 
है। कचरे को चार श्रेणियों में अलग 
कर नहीं सौंपने पर आवासीय क्षेत्रों में 
400 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। 
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने 
पर 500 रुपये, पान या गुटखा थूकने 
पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थान 
पर खुले में शौच या पेशाब करने 
पर 200 रुपये के दंड का प्रावधान 
है। जल स्रोतों में कचरा डालने पर 
25 हजार रुपये तथा अवैध रूप से 
कचरा फेंकने पर 15 हजार रुपये का 
जुर्माना लगाया जा सकता है। स्ट्रीट 
वेंडर द्वारा कचरे का उचित प्रबंधन 
नहीं करने पर 1,000 रुपये का दंड 
प्रस्तावित है। होटल, रेस्तरां और 
शॉपिंग मॉल जैसे बड़े व्यावसायिक 
प्रतिष्ठानों पर उल्लंघन की स्थिति में 
एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो 
सकता है।
{उपयोग शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव 
खारिज: नए उपनियमों पर चर्चा 
के दौरान नगर निगम सदन ने 
कचरा संग्रहण के उपयोग शुल्क में 
प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं 
दी। मसौदे में छोटे मकानों से लेकर 
बड़े मकानों तक शुल्क बढ़ाने का 
प्रस्ताव था। दो मरले तक के मकानों 
के लिए 100 रुपये, दो से 10 मरले 

तक 200 रुपये, 10 मरले से एक 
कनाल तक 400 रुपये, एक से 
दो कनाल तक 500 रुपये और दो 
कनाल से अधिक के मकानों के लिए 
700 रुपये मासिक शुल्क प्रस्तावित 
किया गया था। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 
भी शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 रुपये 
करने का प्रस्ताव था, लेकिन सदन 
ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिलहाल 
आम घरों पर प्रस्तावित अतिरिक्त 
मासिक बोझ लागू नहीं होगा। 
{स्ट्रीट वेंडरों और कारोबारियों 
की भी जिम्मेदारी: नए नियम 
केवल घरों तक सीमित नहीं होंगे। 
स्ट्रीट वेंडरों को अपने कारोबार से 
निकलने वाला भोजन का कचरा, 
डिस्पोजेबल प्लेट, कप, डिब्बे, 
रैपर, फल-सब्जियों का कचरा आदि 
रखने के लिए अलग पात्र रखने 
होंगे और उसे नगर निगम द्वारा तय 
स्थान या वाहन को सौंपना होगा। 
हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर और इसी 
तरह के प्रतिष्ठानों के लिए भी अलग 
व्यवस्था प्रस्तावित है। मानव बाल 
और अन्य जैविक कचरे को अलग 
ढंग से रखने व इस्तेमाल किए ब्लेड 
और दूसरे खतरनाक कचरे को 
अलग संग्रहित कर संग्रहकर्ता को 
सौंपना होगा। 

{थोक कचरा उत्पादकों पर ज्यादा 
जिम्मेदारी: नियमों में बड़े कचरा 
उत्पादकों के दायरे को भी व्यापक 
बनाया गया है। इसमें बड़े आवासीय 
परिसर, संस्थान, होटल, अस्पताल, 
वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और अन्य 
ऐसे परिसर शामिल हो सकते हैं 
जहां कचरे की मात्रा काफी अधिक 
है। इन्हें पंजीकरण कराने, स्रोत पर 
कचरा अलग करने, जैविक कचरे 
के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की व्यवस्था 
करने और संबंधित रिकॉर्ड रखने की 
जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले प्रस्ताव 
में 20 हजार वर्ग मीटर या अधिक 
क्षेत्रफल, प्रतिदिन 40 हजार लीटर 
पानी की खपत या प्रतिदिन 100 किग्रा 
कचरा पैदा करने जैसी कसौटियों को 
थोक कचरा उत्पादक की पहचान के 
लिए इस्तेमाल किया गया था। 
{हर साल बढ़ सकते हैं दंड: मसौदे 
में जुर्माने और प्रशासनिक शुल्क 
को भी हर साल पांच प्रतिशत बढ़ाने 
का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह 
उपयोग शुल्क में भी सालाना पांच 
प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान मसौदे 
में शामिल था। हालांकि मौजूदा 
प्रक्रिया में उपयोग शुल्क बढ़ाने के 
प्रस्ताव को सदन ने खारिज कर 
दिया है। अग्रिम भुगतान करने वाले 

उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने 
की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। नगर 
निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना 
वसूलना नहीं, बल्कि कचरे की मात्रा 
घटाना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना 
और कचरा निस्तारण केंद्रों पर पड़ने 
वाला दबाव कम करना है। केंद्रीय 
स्तर पर भी ठोस कचरा प्रबंधन के 
नए नियम 2026 लागू किए जा 
चुके हैं, जिसके अनुरूप स्थानीय 
निकायों को अपनी व्यवस्था तैयार 
करनी है। चंडीगढ़ नगर निगम ने 
अपनी वेबसाइट पर ठोस कचरा 
प्रबंधन नियम-2026 का दस्तावेज 
भी उपलब्ध कराया है।
{अब जनता की बारी: नगर निगम 
ने मंजूर मसौदे को अंतिम रूप देने 
से पहले नागरिकों से सुझाव मांगे 
हैं। 15 दिन की अवधि में निवासी, 
बाजार संगठन, आरडब्ल्यूए, स्ट्रीट 
वेंडर, संस्थान और अन्य संबंधित 
पक्ष अपनी आपत्तियां या सुझाव दे 
सकते हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों 
की समीक्षा कर अंतिम मसौदा तैयार 
किया जाएगा। यह प्रक्रिया इसलिए 
महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमों का 
बड़ा हिस्सा सीधे आम नागरिकों की 
रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा है। 
{नियम के साथ व्यवस्था भी जरूरी: 
नए उपनियमों में जिम्मेदारी नागरिकों 
और कारोबारियों पर बढ़ाई गई है, 
लेकिन सफल क्रियान्वयन के लिए 
नगर निगम की भूमिका भी उतनी ही 
अहम होगी। अलग-अलग श्रेणी का 
कचरा लेने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, 
नियमित संग्रहण, कर्मचारियों की 
निगरानी और शिकायतों के त्वरित 
निपटारे के बिना केवल जुर्माना 
लगाने से अपेक्षित परिणाम हासिल 
करना मुश्किल होगा। अब निगाहें 
15 दिन की सुझाव अवधि पर हैं।

पुलिस के सामने मुख्य चुनौती 
प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ में प्रवेश 
करने से रोकने के साथ-साथ शहर 
में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों और 
आम नागरिकों की आवाजाही को 
सुरक्षित रखना था। प्रशासन ने प्रदर्शन 
के मद्देनजर शहर में बड़ी संख्या में 
पुलिसकर्मी तैनात किए थे। रिपोर्टों 
के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था के लिए 
करीब 3,000 पुलिसकर्मियों की 
तैनाती की गई थी। सीमा के अलावा 
संवेदनशील स्थानों और प्रमुख मार्गों 
पर भी निगरानी बढ़ाई गई थी। पुलिस 
का तर्क है कि सार्वजनिक व्यवस्था 
बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और 
किसी भी समूह को जबरन बैरिकेड 
पार कर शहर में प्रवेश करने की 
अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन 
की चिंता इस बात को लेकर भी रही 
कि भीड़ के चंडीगढ़ में प्रवेश करने से 
यातायात, सुरक्षा और स्वतंत्रता दिवस 
से जुड़े कार्यक्रम प्रभावित हो सकते 
थे। इसलिए पहले से ही कई मार्गों पर 
बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती की गई 
थी। टकराव के बाद पुलिस ने मामले 
दर्ज करने और हिंसा में शामिल लोगों 
की पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। 
कुछ रिपोर्टों में 21 लोगों के खिलाफ 
कार्रवाई का उल्लेख है, जिनमें 
शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) 
के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान और 
उनके बेटे ईमान सिंह मान के नाम 
भी बताए गए हैं। पुलिस का आरोप है 
कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा 
तोड़ने और पुलिसकर्मियों पर हमला 
करने का प्रयास किया।
{सरकारें मानवीय व कानूनी 
दृष्टिकोण अपनाएं: मोर्चा...
मोर्चे के नेताओं का कहना है कि 
उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल 
के हित में नहीं, बल्कि लंबे समय से 
जेलों में बंद सिख बंदियों के अधिकारों 
से जुड़ा है। उनका तर्क है कि जिन 
कैदियों ने अदालतों से मिली सजा पूरी 

कर ली है, उनके मामलों में सरकारों 
को मानवीय और कानूनी दृष्टिकोण 
अपनाना चाहिए। आंदोलनकारी यह 
भी सवाल उठाते रहे हैं कि पैरोल और 
रिहाई से जुड़े मामलों में अलग-
अलग बंदियों के साथ अलग व्यवहार 
क्यों किया जाता है। मोर्चे ने इस मुद्दे 
को पंजाब के व्यापक पंथक और 
मानवाधिकार विमर्श से भी जोड़ा है। 
कई किसान, धार्मिक और सामाजिक 
संगठन समय-समय पर आंदोलन को 
समर्थन देते रहे हैं। इस साल जुलाई 
में भी बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर 
पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया 
गया था। सरहिंद में हुए प्रदर्शन के 
कारण दिल्ली-अमृतसर-जम्मू रेल मार्ग 
पर 13 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही 
प्रभावित हुई थी। इससे साफ है कि 
आंदोलन का असर अब केवल 
मोहाली तक सीमित नहीं है।
{सरकार के सामने दोहरी चुनौती...
मामले में पंजाब सरकार की स्थिति 
भी आसान नहीं है। एक तरफ 
प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर 
राजनीतिक और सामाजिक दबाव है, 
दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था बनाए 
रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी 
है। बंदियों की रिहाई के हर मामले में 

संबंधित जेल, अदालत, राज्य और 
केंद्र के अधिकार क्षेत्र अलग-अलग 
हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार के 
लिए सभी मामलों में सीधे निर्णय लेना 
संभव नहीं होता। यही वजह है कि बंदी 
सिंहों का मुद्दा कई वर्षों से केंद्र और 
पंजाब सरकार के बीच जिम्मेदारी के 
सवाल से भी जुड़ता रहा है। शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समेत कई सिख 
संगठनों ने भी इस विषय को उठाया 
है। हाल में एसजीपीसी ने राष्ट्रपति 
के नाम पंजाब के राज्यपाल को एक 
ज्ञापन देकर नौ सिख बंदियों की रिहाई 
की मांग रखी थी। इसमें ऐसे बंदियों 
के नाम शामिल किए गए हैं, जिनके 
बारे में समिति का दावा है कि उन्होंने 
उम्रकैद से अधिक अवधि जेल में 
बिताई है।
{यातायात पर तत्काल असर...
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर लंबे समय 
से चल रहे आंदोलन का सबसे 
सीधा असर आम लोगों पर पड़ता 
है। वाईपीएस चौक, सेक्टर 52-53, 
मटौर बैरियर और आसपास के मार्गों 
पर सुरक्षा व्यवस्था के कारण वाहनों 
को वैकल्पिक रास्तों से भेजना पड़ता 
है। प्रदर्शन के बड़े कार्यक्रमों के दौरान 
मोहाली से चंडीगढ़ आने वाले प्रमुख 

रास्तों पर अतिरिक्त दबाव बनता है 
और अंदरूनी सड़कों पर भी जाम की 
स्थिति पैदा हो सकती है। पहले भी 
मोर्चे के मार्च के दौरान चंडीगढ़ के 
प्रवेश और निकास मार्गों पर बैरिकेडिंग 
के कारण मोहाली की आंतरिक सड़कों 
पर यातायात का दबाव बढ़ा था। 
ऐसे हालात में कार्यालय जाने वाले 
कर्मचारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और 
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सबसे 
अधिक परेशानी होती है। ट्राईसिटी 
की भौगोलिक स्थिति इस समस्या को 
और गंभीर बनाती है। चंडीगढ़ और 
मोहाली के बीच बड़ी संख्या में लोग 
रोजाना नौकरी, कारोबार, शिक्षा और 
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवाजाही 
करते हैं। इसलिए सीमा पर कुछ घंटे 
की भी यातायात बाधा का असर कई 
किलोमीटर तक दिखाई दे सकता है।
{पहले भी बन चुका है हिंसा का केंद्र:
यह पहली बार नहीं है जब कौमी 
इंसाफ मोर्चा और पुलिस आमने-
सामने आए हों। फरवरी 2023 में भी 
सेक्टर 52-53 की सीमा पर हिंसक 
टकराव हुआ था। उस समय पुलिस 
के अनुसार कई पुलिसकर्मी घायल 
हुए और पुलिस वाहनों को नुकसान 
पहुंचा था। मामले में प्राथमिकी दर्ज 

कर कई लोगों को नामजद किया गया 
था। बाद में कुछ आरोपियों की पहचान 
बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा 
भी की गई थी। जनवरी 2025 में भी 
मोर्चे के दूसरे वर्ष पूरे होने के मौके 
पर चंडीगढ़ की ओर मार्च के दौरान 
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच 
टकराव हुआ था। पुलिस ने आंसू गैस 
और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया 
था तथा कुछ पुलिसकर्मियों के घायल 
होने की जानकारी सामने आई थी। उस 
समय भी चंडीगढ़ के कई प्रवेश मार्गों 
पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और यातायात 
प्रभावित हुआ था। इन घटनाओं से यह 
स्पष्ट है कि मौजूदा विवाद अचानक 
पैदा हुआ मामला नहीं है। लंबे समय 
से चल रहा धरना, बार-बार चंडीगढ़ 
कूच की कोशिश और पुलिस की 
बैरिकेडिंग ने दोनों पक्षों के बीच 
अविश्वास को बढ़ाया है। इसलिए हर 
प्रदर्शन से पहले पुलिस बल बढ़ाना 
स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता।
{21 अगस्त का बंद अगली परीक्षा...
स्वतंत्रता दिवस की घटना के बाद 
कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को 
पंजाब बंद का आह्वान किया है। इससे 
प्रशासन के सामने अगली बड़ी चुनौती 
खड़ी हो गई है। यदि बंद व्यापक 

रूप लेता है तो बाजार, सार्वजनिक 
परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों 
और सड़कों पर इसका असर पड़ 
सकता है। हालांकि बंद की सफलता 
इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने 
सामाजिक, धार्मिक, किसान और 
राजनीतिक संगठन इसका समर्थन 
करते हैं। प्रशासन के लिए चुनौती यह 
होगी कि बंद और प्रदर्शन के दौरान 
कानून-व्यवस्था भी बनी रहे और आम 
नागरिकों के मौलिक आवागमन पर 
अनावश्यक असर न पड़े। वहीं मोर्चे 
के लिए भी यह सवाल महत्वपूर्ण होगा 
कि आंदोलन को प्रभावी बनाए रखते 
हुए उसे हिंसक टकराव से कैसे दूर 
रखा जाए।
{समाधान बातचीत से ही संभव...
मौजूदा हालात यह संकेत देते हैं कि 
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर केवल 
बैरिकेड बढ़ाने या पुलिस बल तैनात 
करने से समस्या खत्म नहीं होगी। 
बंदी सिंहों के मामलों में कानूनी स्थिति 
अलग-अलग है और प्रत्येक मामले 
की स्थिति स्पष्ट करके संबंधित 
सरकारों तथा संस्थाओं को संवाद का 
रास्ता तलाशना होगा। आंदोलनकारी 
पक्ष को भी अपनी मांगों को शांतिपूर्ण 
ढंग से रखने और सार्वजनिक संपत्ति 
तथा पुलिसकर्मियों को नुकसान से 
बचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। 
सबसे जरूरी है कि दोनों पक्षों के बीच 
नियमित संवाद का कोई प्रभावी माध्यम 
बने। यदि बातचीत के जरिए लंबित 
मामलों की कानूनी स्थिति, पैरोल, 
रिहाई और अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर 
स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाता है तो 
लंबे समय से चले आ रहे तनाव को 
कम किया जा सकता है। फिलहाल 
21 अगस्त का प्रस्तावित बंद और 
उसके पहले की सुरक्षा तैयारियां यह 
तय करेंगी कि यह विवाद बातचीत की 
दिशा में बढ़ता है या चंडीगढ़-मोहाली 
सीमा एक बार फिर टकराव का केंद्र 
बनती है।
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हरियाणा-एनसीआर और दिल्ली में 
मानसून की गतिविधियां फिलहाल 
कमजोर बनी हुई हैं। प्रदेश के उत्तरी 
और पूर्वी जिलों में जहां कुछ बारिश 
देखने को मिल रही है, वहीं दक्षिणी 
और पश्चिमी हरियाणा में मानसून 
का असर सीमित है। 
   इन इलाकों में उमस और गर्मी 
से लोग परेशान हैं। मौसम विशेषज्ञों 
के अनुसार 21 अगस्त से पश्चिमी 
विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद 
बारिश की गतिविधियों में तेजी आने 
की संभावना है।
   मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के 
अनुसार 18 और 19 अगस्त को 
हरियाणा-एनसीआर और दिल्ली में 

कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या 
बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, 
इस दौरान व्यापक वर्षा के आसार 
कम हैं। 21 से 24 अगस्त के बीच 
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने 
और इसके मानसूनी सिस्टम व ट्रफ 

के साथ प्रभावी होने से बारिश का 
दायरा बढ़ सकता है।
   मौसम विशेषज्ञों का कहना है 
कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी 
मानसून की गतिविधियों में कुछ 
तेजी आने की संभावना है। हालांकि, 

फिलहाल पूरे प्रदेश में लगातार और 
व्यापक बारिश को लेकर स्थिति 
स्पष्ट नहीं है। दक्षिण-पश्चिमी दिशा 
से आ रही नम और गर्म हवाओं 
के कारण दिन के साथ रात के  
तापमान में भी उतार-चढ़ाव जारी रह 
सकता है।
  मौसम विभागीय परिस्थितियों 
के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल 
की खाड़ी और इससे सटे पश्चिम 
बंगाल तथा उत्तरी ओडिशा के 
तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र 
बना हुआ है।  इसके अगले 24 घंटे 
में और स्पष्ट होने की संभावना है। 
मानसून ट्रफ अमृतसर, लुधियाना, 
मुरादाबाद, लखनऊ और वाराणसी 
से होते हुए कम दबाव वाले क्षेत्र के 
केंद्र से पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी 

तक सक्रिय है। वहीं, उत्तर हरियाणा 
और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती 
परिसंचरण भी बना हुआ है।
   हरियाणा के विभिन्न शहरों में 
तापमान की बात करें तो हिसार में 
अधिकतम 36.0 और न्यूनतम 26.2 
डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 
सिरसा में 35.8 और 28.1, पलवल 
में 35.6 और 27.1, नारनौल में 
35.0 और 25.0, रोहतक में 34.5 
और 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान 
रहा। इसके अलावा अंबाला में 
अधिकतम तापमान 34.6, करनाल 
में 34.4, भिवानी में 34.4 और 
कुरुक्षेत्र में 34.3 डिग्री सेल्सियस 
दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 
क्रमशः 26.4, 27.5, 25.0 और 
29.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

हरियाणा में मानसून की रफ्तार धीमी, 21 से झमाझम बारिश की संभावना  
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कैंप थाना क्षेत्र में अलावलपुर रेलवे 
ओवरब्रिज पर देर रात तेज रफ्तार 
कार की टक्कर से बाइक सवार 77 
वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 
उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो 
गया। हादसे के बाद कार चालक 
वाहन को मौके पर छोड़कर फरार 
हो गया। 
  पुलिस ने अज्ञात चालक के 
खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी 
तलाश शुरू कर दी है। मूल रूप 
से गहलब गांव निवासी 77 वर्षीय 
खचेरा वर्तमान में परिवार के साथ 
पलवल के सल्लागढ़ में रहते थे।

तेज रफ्तार कार ने बाइक 
को मारी टक्कर, 77  
वर्षीय के बुजुर्ग की मौत

अनुज पंचाल | गुरुग्राम 
समर न्यूज 

डीएलएफ इलाके में सुबह रनिंग 
कर रहे धावकों को कथित तौर पर 
बाउंसरों द्वारा रोकने और उनके साथ 
बदसलूकी करने का मामला सामने 
आया है। घटना सुबह करीब छह 
बजे की बताई जा रही है, जब कुछ 
रनर्स वेदांता हाफ मैराथन की तैयारी 
के लिए दौड़ लगा रहे थे। 
   धावकों का आरोप है कि 
क्यूआरटी लिखी बोलेरो गाड़ियों में 
पहुंचे बाउंसरों ने उनका रास्ता रोक 
दिया और सड़क को निजी बताते 
हुए वहां से चले जाने को कहा। 
सेक्टर-57 निवासी धावक लवेश 
के अनुसार, वह अन्य रनर्स के साथ 
नियमित रूप से रनिंग कर रहे थे। 

इसी दौरान कुछ बाउंसर गाड़ियों से 
मौके पर पहुंचे और धावकों को रोक 
दिया। आरोप है कि बाउंसरों ने कहा 
कि वे इन सड़कों की सुरक्षा करते 
हैं और रनर्स को तत्काल वहां से 
हटने के लिए कहा। विरोध करने पर 
कथित तौर पर धावकों और राहगीरों 
को डराने-धमकाने की कोशिश की 

गई। लवेश का आरोप है कि बाउंसरों 
ने जिस वाहन का इस्तेमाल किया, 
उस पर क्यूआरटी लिखा हुआ था। 
साथ ही वाहनों पर पुलिस सायरन 
और हूटर लगे होने का भी दावा 
किया गया है। इसको लेकर धावकों 
ने सवाल उठाया है कि यदि सड़क 
सार्वजनिक है तो निजी सुरक्षा 
कर्मियों को लोगों को वहां से हटाने 
का अधिकार किसने दिया।
   रनर्स का कहना है कि सार्वजनिक 
सड़कों पर मॉर्निंग रनिंग करने वाले 
लोगों को इस तरह रोकना और 
सड़क को निजी बताना गंभीर 
सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह 
भी सवाल उठाया कि निजी बाउंसरों 
को क्यूआरटी लिखी गाड़ियों और 
हूटर के इस्तेमाल की अनुमति किस 
विभाग या अधिकारी ने दी है।

गुरुग्राम में रनर्स को बाउंसरों ने रोका, सड़कों को बताया 
निजी; क्यूआरटी गाड़ियों और हूटर को लेकर उठे सवाल

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

सावन के तीसरे सोमवार और नाग 
पंचमी के पावन अवसर पर अंबाला 
छावनी के प्राचीन हाथी खाना कैलाश 
मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ 
उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर 
में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। 
  श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के 
शिवलिंग पर जल अर्पित कर पूजा-
अर्चना की और अपनी मनोकामनाओं 
की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। सावन 
का महीना भगवान शिव की आराधना 
के लिए विशेष माना जाता है। इसी 
कारण सावन के सोमवार को शिव 
मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ जाती 

है। अंबाला छावनी के कैलाश मंदिर 
में भी तीसरे सोमवार को बड़ी संख्या 
में श्रद्धालु पहुंचे। नाग पंचमी का पर्व 
भी इसी दिन होने के कारण मंदिर में 
धार्मिक उत्साह और बढ़ गया।
  मंदिर के पुजारी महंत मनमोहन दास 
ने बताया कि कैलाश मंदिर करीब 
1844 में स्थापित हुआ था। सावन 
के दौरान यहां हर वर्ष बड़ी संख्या 
में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त कतार में 
लगकर अपनी बारी का इंतजार करते 
हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर 
भगवान शिव का आशीर्वाद लेते 
हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार कैलाश 
मंदिर काफी प्राचीन और आस्था का 
प्रमुख केंद्र है। स्थानीय मान्यता के 
मुताबिक, पुराने समय में इस स्थान 

पर हाथी बांधे जाते थे, जिसके कारण 
इसे हाथी खाना के नाम से जाना 
जाता था। बाद में यहां मंदिर की 
स्थापना हुई। श्रद्धालुओं का कहना है 
कि वे वर्षों से मंदिर में पूजा करने के 
लिए पहुंच रहे हैं और उनकी भगवान 
शिव में गहरी आस्था है।
  भक्तों ने बताया कि वे सामान्य 
तौर पर प्रत्येक सोमवार को मंदिर में 
दर्शन करने आते हैं, लेकिन सावन 
के महीने में शिव आराधना का विशेष 
महत्व होने के कारण पूरे महीने 
जलाभिषेक करते हैं। तीसरे सोमवार 
और नाग पंचमी के संयोग के चलते 
मंदिर में सुबह से ही भक्तों की 
आवाजाही बनी रही और पूरा परिसर 
भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहा।

अंबाला में सावन के तीसरे सोमवार पर 
कैलाश मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

समर न्यूज | फरीदाबाद

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में 
डॉक्टरों ने एक जटिल मामले में 
41 वर्षीय मरीज के गॉलब्लैडर 
से 4,000 से अधिक गालस्टोन 
निकालकर उसे गंभीर स्वास्थ्य 
जोखिम से बचाया। 
  मरीज मोटापे के साथ मधुमेह, 
हाई ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य 
समस्याओं से भी जूझ रहा था, 
जिसके चलते सर्जरी चुनौतीपूर्ण 
मानी जा रही थी। मरीज पिछले 
करीब एक सप्ताह से पेट में तेज दर्द, 

उल्टी और गंभीर अपच की समस्या 
से परेशान था। जांच के दौरान 
गॉलब्लैडर में गंभीर सूजन के साथ 
बड़ी संख्या में छोटे-छोटे गालस्टोन 
पाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक, समय 
पर उपचार नहीं मिलने पर संक्रमण 
बढ़ने, बाइल डक्ट में रुकावट और 
गॉलब्लैडर के फटने जैसी गंभीर 
जटिलताओं का खतरा था।

चार हजार से ज्यादा गालस्टोन से भरा 
था गॉलब्लैडर, मरीज की सफल सर्जरी

समर न्यूज | यमुनानगर

रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक 
गंभीर मामला सामने आया है, जहां 
67 वर्षीय महिला पर अपने 10 
वर्षीय पोते के लंबे समय तक यौन 
शोषण का आरोप लगा है। 
  शिकायत मिलने के बाद महिला 
थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 
जांच शुरू की और आरोपी महिला 
को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। 
अदालत में पेश किए जाने के बाद 
उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया 
गया है। पुलिस के अनुसार, मामले 

की शिकायत पीड़ित बच्चे की मां 
ने महिला थाने में दर्ज कराई थी। 
शिकायत में आरोप लगाया गया कि 
जून 2023 से सितंबर 2025 के 
बीच बच्चे के साथ उसकी दादी ने 
कथित तौर पर यौन शोषण किया। 
इस दौरान बच्चा अपनी दादी के 
संपर्क में था। घटना की जानकारी 
परिवार को मिलने के बाद मां ने 
पुलिस से शिकायत की और आरोपी 
के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 
शिकायत के आधार पर महिला 
थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में 
प्राथमिकी दर्ज की।

67 वर्षीय दादी पर 10 वर्षीय पोते के यौन 
शोषण का आरोप, बेंगलुरु से गिरफ्तार समर न्यूज | जींद

किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच 
को देखते हुए हरियाणा प्रशासन 
ने पंजाब से लगते खनौरी-दाता 
सिंहवाला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था 
कड़ी कर दी है। संयुक्त किसान 
मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेतृत्व 
में 51 किसानों का जत्था दिल्ली 
की ओर पैदल मार्च करना चाहता 
है, लेकिन हरियाणा प्रशासन ने उन्हें 
राज्य की सीमा में प्रवेश की अनुमति 
नहीं दी है।
   जींद प्रशासन ने बॉर्डर पर कई स्तर 
की बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद किया 
है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के 

लिए भारी पुलिस बल तैनात किया 
गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है 
कि किसानों को दिल्ली की ओर 
आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी। नरवाना नहर पुल और 

आसपास के संवेदनशील इलाकों में 
भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।
किसानों का कहना है कि वे भारत-
अमेरिका ट्रेड डील सहित न्यूनतम 
समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, 

किसानों और खेत मजदूरों से जुड़े 
मुद्दों, कर्ज और पेंशन जैसी मांगों को 
लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। इस 
बार किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रालियों के 
बजाय पैदल मार्च का रास्ता चुना 
है। प्रस्तावित पदयात्रा करीब 228 
किलोमीटर की है और 29 अगस्त 
को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचने का 
कार्यक्रम बताया गया है।
   हरियाणा प्रशासन और किसान 
प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी 
हुई है। प्रशासन की ओर से किसानों 
की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 
मुलाकात कराने का आश्वासन दिया 
गया, लेकिन किसान प्रतिनिधियों ने 
इसे स्वीकार नहीं किया।

हरियाणा में किसानों के दिल्ली कूच पर रोक, खनौरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा  

समर न्यूज | करनाल

कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 
एवं अस्पताल में ठेके पर कार्यरत 
कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा 
की मांग को लेकर सोमवार को 
दो घंटे का सांकेतिक धरना दिया। 
कर्मचारियों ने सरकार और मेडिकल 
कॉलेज प्रशासन से जॉब सिक्योरिटी 
के तहत उनके आवेदन स्वीकार 
करने और लंबे समय से सेवाएं 
दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को 
सुरक्षित करने की मांग उठाई।
   कर्मचारियों के अनुसार, मेडिकल 
कॉलेज एवं अस्पताल में 700 से 
अधिक कर्मचारी विभिन्न पदों पर 
ठेके के माध्यम से सेवाएं दे रहे 
हैं। इनमें कई कर्मचारी लंबे समय 
से अस्पताल की व्यवस्थाओं को 
सुचारू रूप से संचालित करने में 
योगदान दे रहे हैं। कर्मचारियों का 

कहना है कि वर्षों से सेवाएं देने के 
बावजूद उन्हें नौकरी की स्थिरता 
और भविष्य की सुरक्षा को लेकर 
अनिश्चितता बनी हुई है।
   धरने के दौरान कर्मचारियों ने 
सरकार और कॉलेज प्रशासन से 
मांग की कि जॉब सिक्योरिटी के तहत 
आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया 
जल्द शुरू की जाए। उनका कहना 
है कि लंबे समय से अस्पताल में 

सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की स्थिति 
पर सरकार को गंभीरता से विचार 
करना चाहिए। दो घंटे के प्रदर्शन के 
दौरान अस्पताल की कुछ स्वास्थ्य 
सेवाएं प्रभावित हुईं। इसके चलते 
इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और 
उनके परिजनों को भी इंतजार करना 
पड़ा। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी 
मांगों का जल्द समाधान होने पर वे 
आंदोलन समाप्त कर देंगे।

करनाल मेडिकल कॉलेज के ठेका कर्मचारियों ने 
उठाई जॉब सिक्योरिटी की मांग, दो घंटे दिया धरना

समर न्यूज | पानीपत

हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारी 
संघ के बैनर तले सफाई, सीवर 
और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की 
अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार 
जारी है। 6 अगस्त से शुरू हुआ 
आंदोलन अब और तेज होता दिखाई 
दे रहा है। कर्मचारियों ने हड़ताल 
को 18 अगस्त तक जारी रखने का 
ऐलान किया है। इस दौरान प्रदेश 
के कई शहरों में सफाई व्यवस्था 
प्रभावित होने से लोगों को परेशानी 
का सामना करना पड़ रहा है।
   सोमवार को पानीपत के संविधान 
चौक पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते 
हुए सरकार के खिलाफ जमकर 
नारेबाजी की। आक्रोशित सफाई 
कर्मचारियों ने कूड़े से भरा डंपर 
सड़क के बीच में खाली कर दिया 
और झाड़ू की मदद से कचरा जीटी 

रोड पर फैला दिया। व्यस्त मार्ग पर 
कचरा फैलने से यातायात प्रभावित 
हुआ और वाहनों की लंबी कतारें 
लग गईं। सड़क पर बड़ी मात्रा में 
कचरा जमा होने से दुर्गंध भी फैल 
गई, जिससे राहगीरों और वाहन 
चालकों को परेशानी हुई।
  सूचना मिलने पर पुलिस मौके 
पर पहुंची और यातायात को 
नियंत्रित करने का प्रयास किया। 
काफी मशक्कत के बाद सड़क पर 
आवागमन आंशिक रूप से बहाल 
कराया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी 

कर्मचारी नारेबाजी करते हुए नगर 
निगम कार्यालय की ओर रवाना हो 
गए। उधर, रोहतक में भी सफाई 
कर्मचारियों की हड़ताल का असर 
साफ दिखाई दे रहा है। शहर के 
विभिन्न इलाकों में कई दिनों से कूड़ा 
नहीं उठने के कारण जगह-जगह 
कचरे के ढेर जमा हो गए हैं। मुख्य 
मार्गों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों 
में फैली गंदगी से स्थानीय लोगों 
को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा 
है। लोगों ने इससे संक्रमण और 
बीमारियां फैलने की आशंका भी 

जताई है। कर्मचारी अपनी मांगों को 
लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 
उनकी प्रमुख मांगों में कच्चे सफाई, 
सीवर और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों 
को नियमित करना, रिक्त पदों पर 
स्थायी भर्ती करना, न्यूनतम वेतन 
15,200 रुपये निर्धारित करना और 
5,000 रुपये जोखिम भत्ता देना 
शामिल है। 
  इसके अलावा गुरुग्राम में हटाए गए 
3,480 सफाई कर्मचारियों की बिना 
शर्त बहाली और नगर निकायों में 
ठेकेदारी एवं निजीकरण की व्यवस्था 
खत्म करने की मांग भी की जा रही 
है। कर्मचारी नेताओं का कहना है 
कि 13 मई 2026 को सरकार के 
साथ हुए समझौते की शर्तों को अभी 
तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया 
है। इसी को लेकर कर्मचारियों में 
नाराजगी है। उन्होंने आंदोलन उग्र 
करने की चेतावनी दी है।

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था

अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज 

रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक 
विभाग ने बहनों की सुविधा के लिए 
विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफा 
उपलब्ध कराया है। बारिश के मौसम 
में राखी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य 
से तैयार किए गए इस लिफाफे की 
कीमत महज 10 रुपये रखी गई है। 

ऐसे में जो बहनें अपने भाइयों के 
पास जाकर राखी नहीं बांध सकतीं, 
वे इस विशेष लिफाफे के माध्यम से 
देश-विदेश में राखी भेज सकती हैं।
   डाक विभाग के अधिकारियों के 
अनुसार, बरसात के दौरान सामान्य 
लिफाफे में भेजी गई राखी के खराब 
होने की आशंका रहती है। इसी 
समस्या को ध्यान में रखते हुए 
वाटरप्रूफ लिफाफा तैयार किया गया 

है। इसमें राखी को नमी और बारिश 
से सुरक्षित रखते हुए गंतव्य तक 

पहुंचाया जा सकता है। विभाग ने 
भरोसा दिलाया है कि बहनों की ओर 

से भेजी गई राखियां समय पर उनके 
भाइयों तक पहुंचाने के लिए विशेष 

व्यवस्था की जाएगी। अंबाला कैंट 
डाकघर के प्रवर अधीक्षक प्रभात 
गोयल ने बताया कि इस बार विभाग 
की ओर से करीब 60 हजार विशेष 
राखी लिफाफे मंगवाए गए हैं। 
   उम्मीद है कि हर वर्ष की तरह 
इस बार भी रक्षाबंधन से करीब 
एक सप्ताह पहले ही इनकी बिक्री 
पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 
इन लिफाफों के जरिए देश के 

विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों में 
भी राखियां भेजी जा सकती हैं। 
राखी भेजने डाकघर पहुंचे लोगों 
ने डाक विभाग की इस पहल की 
सराहना की। उनका कहना है कि 
बारिश के मौसम में राखी भेजना 
पहले परेशानी भरा होता था और 
कई बार नमी के कारण राखी खराब 
हो जाती थी। वाटरप्रूफ लिफाफे के 
कारण अब राखी को सुरक्षित तरीके 

से दूर रहने वाले भाइयों तक भेजना 
आसान हो गया है। लोगों ने कहा 
कि डाक विभाग की यह सुविधा उन 
परिवारों के लिए काफी उपयोगी है, 
जहां भाई-बहन अलग-अलग शहरों 
या देशों में रहते हैं। उन्होंने उम्मीद 
जताई कि विभाग की इस व्यवस्था 
से रक्षाबंधन का प्यार और भाई-
बहन का भावनात्मक रिश्ता समय 
पर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा।

अंबाला में रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग ने उतारा वाटरप्रूफ राखी लिफाफा, कीमत सिर्फ 10 रुपये

समर न्यूज | गोहाना (सोनीपत)

गन्नौर के गांव गढ़ी बिंदला स्थित 
राजकीय स्कूल में  गेट का मलबा 
गिरने से छात्र की मौत के बाद 
शिक्षा विभाग ने जिले के सरकारी 
स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 
निगरानी बढ़ा दी है। जिला शिक्षा 
अधिकारी ने सभी स्कूल मुखियाओं 
को स्कूल भवन और परिसर की 
हर ऐसी संरचना की जांच करने के 
निर्देश दिए हैं, जिससे विद्यार्थियों की 
सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
   अब स्कूलों में केवल मुख्य गेट 
की स्थिति की जांच नहीं होगी, 
बल्कि पुराने गेट, चारदीवारी, छज्जे, 
बरामदे, कमरों, बास्केटबॉल कोर्ट 
के पोल और अन्य निर्माणों का 
भी निरीक्षण किया जाएगा। किसी 
भी हिस्से में दरार, टूट-फूट या 
जर्जर स्थिति मिलने पर तत्काल 
अधिकारियों को सूचना देने और 
विद्यार्थियों की आवाजाही रोकने 

के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर भवनों 
और कमरों को सुरक्षित रखने के 
लिए उनकी फेंसिंग कराने, चेतावनी 
बोर्ड लगाने और विद्यार्थियों को ऐसे 
स्थानों से दूर रखने पर जोर दिया 
गया है। जरूरत पड़ने पर जर्जर 
कमरों को सील कराया जाएगा। 
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए 
गए हैं कि जिन भवनों को पहले ही 
जर्जर घोषित किया जा चुका है, 

उन्हें केवल कागजों में बंद न रखा 
जाए, बल्कि उनके ध्वस्तीकरण 
की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। 
आवश्यकता होने पर वहां चल 
रही कक्षाओं को सुरक्षित कमरों में 
स्थानांतरित किया जाएगा।
   गढ़ी बिंदला स्कूल हादसे के बाद 
हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने 
भी मामले का संज्ञान लेते हुए जिले 
के जर्जर और असुरक्षित सरकारी 

स्कूल भवनों की स्थिति तथा उनकी 
सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों 
की जानकारी मांगी थी। इसके बाद 

शिक्षा विभाग ने स्कूलों की सुरक्षा 
को लेकर निगरानी और कार्रवाई तेज 
कर दी है।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था 
सख्त, जर्जर भवनों और गेटों का होगा निरीक्षण

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसारपूर्वानुमान

सोनीपत जिले में जर्जर भवनों से जुड़े हादसे पहले भी हो चुके हैं। 
जुलाई 2024 में चिटाना स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में कमरे की 
छत से मलबा गिरने से दो विद्यार्थी घायल हुए थे। निरीक्षण के बाद दो 
जर्जर कमरों को सील कर दिया गया था।
फरवरी 2024 में बरोदा स्थित राजकीय महाविद्यालय में भी भवन की 
छत का प्लास्टर गिर गया था। हालांकि उस समय विद्यार्थी या कर्मचारी 
इसकी चपेट में नहीं आए थे। वहीं, जुलाई 2026 में रोहट गांव स्थित 
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर इमारत भी गिर गई थी। इस हादसे में 
कोई जनहानि नहीं हुई थी।
गोहाना सब्जी मंडी में भी जुलाई 2022 में जर्जर लोहे के दो शेड गिरने 
से दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। हादसे के 
बाद वहां नया शेड बनाया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने स्कूल मुखियाओं को निर्देश 
दिए हैं कि वे भवनों और परिसर में मौजूद सभी संरचनाओं की स्थिति 
पर गंभीरता से नजर रखें। किसी भी तरह की कमी सामने आने पर 
तत्काल अधिकारियों को सूचित कर संबंधित हिस्से में विद्यार्थियों का 
प्रवेश बंद कराया जाए।

 पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे हादसे

पानीपत में सड़क पर कचरा डालकर जताया विरोध, कर्मियों को नियमित करने व स्थायी भर्ती की मांग
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अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज 

राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर डुगघा 
के समीप लगातार बढ़ रही सड़क 
दुर्घटनाओं को लेकर लाहड़ क्षेत्र 
के ग्रामीणों में रोष है। समस्या के 
समाधान की मांग को लेकर कांग्रेस 
नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा की अगुवाई 
में ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने 
उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात कर 
ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने दुर्घटनाओं 
पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय 
राजमार्ग पर डिवाइडर लगाने, लिंक 
रोड के संगम स्थल पर कन्वैक्स 
लेंस लगाने तथा वाहनों की गति 
नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर 
बनाने की मांग उठाई। 
  ग्रामीणों के अनुसार राष्ट्रीय 
राजमार्ग-103 पर कोहली से चील 
बहल तक निर्माण कार्य जारी है। 
हथलीखड्ड पर पुल का निर्माण पूरा न 
होने के कारण कोहली की ओर से 
आने वाले वाहनों को डुगघा डायवर्शन 
से होकर गुजरना पड़ रहा है।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं 
पर ग्रामीणों ने उपायुक्त 

को सौंपा ज्ञापन

संजू | शिमला
समर न्यूज 

राजधानी शिमला में टालैंड और 
खलीनी के बीच बीती देर रात एक 
दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। 
यहां कार और टैंकर के बीच हुई 
जोरदार टक्कर में हिमाचल प्रदेश 
पुलिस के दो जवानों की मौत हो गई। 
  हादसे के बाद पुलिस विभाग और 
मृतकों के परिजनों में शोक की लहर 
दौड़ गई है।जानकारी के अनुसार, 
दोनों पुलिस जवान अपनी ऑल्टो 

कार में सवार होकर जा रहे थे। 
इसी दौरान टालैंड-खलीनी मार्ग पर 
सामने से आ रहे एक टैंकर के साथ 
उनकी कार की भीषण भिड़ंत हो गई। 
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार 
बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों 
जवान गंभीर रूप से हादसे की चपेट 
में आ गए। 
  घटना की सूचना मिलते ही पुलिस 
और राहत दल मौके पर पहुंचे। हादसे 
के कारणों की जांच की जा रही है। 
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर 
आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिमला में दर्दनाक सड़क हादसे 
में दो पुलिसकर्मियों की गई जान

विकास | चिंतपूर्णी
समर न्यूज 

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में चल 
रहे मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी 
भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में दर्शन के 
लिए श्रद्धालुओं की डबल लाइनें लग 
रही हैं, वहीं मुख्य बाजार और संपर्क 
मार्गों पर खुलेआम घूम रहे बेसहारा 
पशु सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती 
बने हुए हैं। 
  भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बैलों के घूमने 
से किसी भी समय अफरा-तफरी या 
भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की 
आशंका बनी हुई है।मेले के चलते 
चिंतपूर्णी बाजार में दिनभर श्रद्धालुओं 
की आवाजाही रहती है। ऐसे में 
अचानक पशुओं के भीड़ में घुसने से 
लोग घबराकर भाग सकते हैं। इससे 
विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और 
महिलाओं को परेशानी का सामना 
करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों 
और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से बाजार 

व मंदिर क्षेत्र के आसपास घूम रहे 
बेसहारा पशुओं को तत्काल हटाने की 
मांग की है।
   पशुपालन विभाग ऊना के 
उपनिदेशक डॉ. वीरेंद्र पटियाल ने 
बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई 
कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 
सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को 
रेस्क्यू करने और हटाने की प्राथमिक 
जिम्मेदारी स्थानीय निकायों, पंचायतों, 
नगर कमेटियों तथा संबंधित हाईवे 
अथॉरिटी की है। पशुपालन विभाग 
की भूमिका मुख्य रूप से पशुओं को 

प्राथमिक उपचार और आवश्यक 
ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाने तक सीमित 
है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास 
सड़कों से पशुओं को पकड़ने के 
लिए पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध नहीं 
है। स्थानीय पंचायत या निकाय यदि 
पशुओं को काबू करने और पकड़ने 
की व्यवस्था करें, तो विभाग के पशु 
चिकित्सक मौके पर पहुंचकर उन्हें 
बेहोश करने का इंजेक्शन दे सकते 
हैं। बिना स्थानीय स्तर पर सहयोग के 
पशुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़ना 
मुश्किल है।

चिंतपूर्णी मेले में आवारा पशुओं से बढ़ा 
खतरा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल

जल्द ही जल्द ही 200 हाइड्रोजन बसें भी शामिल करने की तैयारी, सीएम सुक्खू बोले- हिमाचल में अफसरों की फौज नहीं, योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले अधिकारी चाहिए

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज

ट्रायम्फ एफसी हिमाचल की ओर से 
मंडी में पहली बार आयोजित ऑल 
ओपन फुटसल चैंपियनशिप का 
विधिवत शुभारंभ पुलिस अधीक्षक 
मंडी मनोज कुमार, आईपीएस 
ने किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन 
अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का 
उत्साह बढ़ाते हुए खेलों को युवाओं 
के सर्वांगीण विकास और नशे से दूर 
रखने का प्रभावी माध्यम बताया।
   ट्रायम्फ एफसी हिमाचल के प्रधान 
सुशांत शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता 
में कुल दस टीमें हिस्सा ले रही हैं। 
उन्होंने कहा कि ट्राईअम्फ यूथ क्लब 
का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों 
से जोड़ना और उन्हें नशे जैसी 
सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। 

उन्होंने कहा कि फुटसल जैसे खेल 
युवाओं में अनुशासन, टीम भावना 
और सकारात्मक सोच विकसित 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
हैं। चैंपियनशिप में ट्रायम्फ एफसी 
मंडी, ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी, 
सुंदरनगर एफसी ए, सुंदरनगर एफसी 
बी, एसटीसी एफसी ए, एसटीसी 
एफसी बी, केंद्रीय विद्यालय मंडी 
एफसी, तकसिला एफसी, ऑल 

स्टारज एफसी और बल्ह एफसी 
की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता 
के पहले मुकाबले में ट्रायम्फ यूथ 
क्लब मंडी और केंद्रीय विद्यालय 
मंडी एफसी आमने-सामने रहे। दोनों 
टीमों के बीच जोरदार संघर्ष देखने 
को मिला और रोमांचक मुकाबले 
में ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी ने 
अंतिम क्षणों में 11-9 से जीत दर्ज 
की।दूसरे मैच में एसटीसी एफसी ए 

और सुंदरनगर एफसी बी के बीच 
मुकाबला हुआ। सुंदरनगर एफसी बी 
ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18-5 
से मुकाबला अपने नाम किया। 
तीसरे मैच में ऑल स्टारज एफसी 
और तकसिला एफसी के बीच कड़ा 
मुकाबला हुआ। निर्धारित समय 
तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर 
रहीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट 
में ऑल स्टारज एफसी ने 5-4 से 

जीत हासिल की।चौथे मुकाबले में 
सुंदरनगर एफसी ए ने बल्ह एफसी 
को 6-2 से हराया। वहीं पांचवें मैच 
में ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी ने ऑल 
स्टारज एफसी के खिलाफ एकतरफा 
प्रदर्शन करते हुए 16-2 से शानदार 
जीत दर्ज की। 
  अगले दिन का पहला मुकाबला 
ट्राईअम्फ यूथ क्लब मंडी और 
एसटीसी एफसी बी के बीच खेला 
जाएगा। इस अवसर पर जिला 
फुटबॉल संघ से राजेंद्र गुप्ता, लीला 
विलास, फुटबॉल कोच विक्रम बिष्ट, 
विजय राज शर्मा, ट्राईअम्फ एफसी 
हिमाचल के हेड कोच धरमपाल, 
मैनेजर विवेक कटोच, संरक्षक डॉ. 
ऋषभ शर्मा सहित आकाश, समरिध 
और मनीष मौजूद रहे। प्रतियोगिता को 
लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में 
खासा उत्साह देखने को मिला।

मंडी में पहली ट्रायम्फ एफसी ऑल ओपन फुटसल चैंपियनशिप शुरू

हिमाचल में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में होगी बड़ी 
कटौती, एचआरटीसी बेड़े में शामिल होंगी 1,000 और बसें

रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, खेल प्रेमियों में खासा उत्साहखेल

संजू | शिमला
समर न्यूज 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह 
सुक्खू ने कहा है कि सार्वजनिक 
परिवहन को मजबूत करने के लिए 
सरकार ने एचआरटीसी  के बेड़े में 
1,000 नई बसें खरीदने की फाइल 
को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 300 
इलेक्ट्रिक बसें दी जा चुकी हैं और 
जल्द ही 200 हाइड्रोजन बसें भी बेड़े 
में शामिल होंगी, जो एक बार चार्ज 
होने पर 300 से 380 किलोमीटर 
तक का सफर तय करेंगी। 
   नई बसों के 12 साल के मेंटेनेंस 
का टेंडर जारी कर भुगतान कर दिया 
गया है। यदि बस खराब होती है, तो 
कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का सख्त 
प्रावधान रखा गया है। सुक्खू सरकार 
का दावा है कि बेहतर माइलेज और 

चंडीगढ़ जैसे घाटे वाले रूटों पर 
सुचारू संचालन से एचआरटीसी 
अगले 5 वर्षों में पूरी तरह मुनाफे की 
स्थिति में आ जाएगी।
  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 
ने इस कहा कि हिमाचल प्रदेश को 
बड़ी संख्या में उच्च अधिकारियों 
की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे 
अधिकारियों की आवश्यकता है जो 
सरकारी योजनाओं और विकास 
कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से 
लागू कर सकें। 
   सरकार प्रशासनिक ढांचे को 
अधिक प्रभावी और संसाधनों 
के बेहतर इस्तेमाल के उद्देश्य से 
अधिकारियों के स्वीकृत पदों में 
कटौती करने जा रही है। मुख्यमंत्री 
ने बताया कि प्रदेश में भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 
स्वीकृत पदों की संख्या 153 से 

घटाकर 130 की जाएगी। इसी तरह 
भारतीय वन सेवा (आईएएफएस) 
के 118 पदों को घटाकर 83 किया 
जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा 
(आईपीएस) के 96 स्वीकृत पदों 
में भी कमी प्रस्तावित है। उन्होंने 
कहा कि प्रदेश का प्रशासनिक काम 
100 से 110 आईएएस अधिकारियों 
के साथ भी चल सकता है, लेकिन 
अधिकारियों से मिले सुझावों के बाद 

फिलहाल 130 पद रखने का निर्णय 
लिया गया है।
   सुक्खू ने कहा कि अधिकारियों 
की संख्या कम करने से सरकार को 
करीब 200 करोड़ रुपये की बचत 
होगी। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों का 
उपयोग जनहित और विकास कार्यों 
में करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 
जो अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 
पर जाना चाहते हैं, सरकार उन्हें 

रोक नहीं रही है और उनकी फाइलों 
को भी जल्द मंजूरी दी जा रही है। 

उन्होंने संकेत दिया कि हिमाचल पथ 
परिवहन निगम (एचआरटीसी) 

में भी अधिकारियों की संख्या को 
तर्कसंगत बनाया जाएगा।

समर न्यूज | मंडी

मंडी से जारीसे जारी बयान में पूर्व 
मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम 
ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 
के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 
गांधी परिवार की खुशामद में सरकार 
की ऊर्जा और प्रदेश के संसाधनों को 
खर्च कर रहे हैं। 
  द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देयोरी में 
लगभग नौ महीने से तैयार स्कूल 
भवन के उद्घाटन के लिए कांग्रेस 
महासचिव प्रियंका गांधी को विशेष 
अनुरोध कर बुलाया जा रहा है। 
इस कार्यक्रम पर सरकार द्वारा 
लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 
उन्होंने कहा कि इसी विद्यालय का 
लोकार्पण करने शिक्षा मंत्री 6 जुलाई 
को जा चुके थे। भव्य कार्यक्रम 
के बीच वह इस स्कूल भवन का 

लोकार्पण करने वाले थे। धाम का भी 
इंतजाम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 
हुए और पट्टिका भी लग गई, लेकिन 
कार्यक्रम के बीच में ही उन्हें उद्घाटन 
करने से रोक दिया गया, क्योंकि यह 
भवन मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी के 
उद्घाटन के लिए तैयार करवाया था।
   हैरत की बात यह है कि यह भवन 
नौ महीने से बनकर तैयार है, फिर 
भी छात्र जान हथेली पर लेकर दो 
नालों के बीच किराये के मकान में 
पढ़ाई कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह 

है कि चार कमरों में सात कक्षाएं लग 
रही थीं और बहुमंजिला स्कूल भवन 
में ताला लटकाकर शुभ मुहूर्त का 
इंतजार हो रहा था।
  पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 
ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 
आपदाओं के कारण प्रदेश में 
सैकड़ों स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुए 
हैं, जिनमें से ज्यादातर भवन सराज 
विधानसभा क्षेत्र के हैं। आपदा में 
क्षतिग्रस्त हुए कई भवन आज भी 
जर्जर हालत में हैं।

सिर्फ गांधी परिवार को खुश करने में ऊर्जा  
व संसाधन लगा रहे सीएम: जयराम ठाकुर 

समर न्यूज | शिमला

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव 
बिंदल ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय 
दीपकमल, शिमला में पत्रकार वार्ता 
को संबोधित करते हुए कांग्रेस की 
सुक्खू सरकार पर बेरोजगारी, बढ़ते 
टैक्स, महंगाई, कर्ज और विकास 
कार्यों में कथित ठहराव को लेकर 
तीखा हमला बोला। 
  उन्होंने कहा कि 2022 के 
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 
ने प्रदेश के युवाओं को एक लाख 
सरकारी नौकरियां और पांच लाख 
रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 
सत्ता में आने के बाद इन वादों पर 
अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। डॉ. बिंदल 
ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट 
में एक लाख सरकारी नौकरियों की 
प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया था। 
   उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार 
का कार्यकाल लगभग चार वर्ष पूरा 
होने को है, लेकिन प्रदेश के अनेक 
विभागों में पद रिक्त हैं और बेरोजगार 
युवा वर्षों से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार 
कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या 
में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 
जिससे रिक्त पदों की संख्या और बढ़ी 
है। बेरोजगार युवा लाइब्रेरियों में वर्षों 
से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर 
रहे हैं, लेकिन कई भर्तियों की प्रक्रिया 
आगे नहीं बढ़ पा रही है।
  ‘पेपर हुआ ही नहीं तो लीक 
कहां से होगा: कांग्रेस सरकार द्वारा 
पेपर लीक न होने को उपलब्धि बताए 
जाने पर डॉ. बिंदल ने कटाक्ष करते हुए 
कहा, “पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कहां 
से होगा?” उन्होंने कहा कि सरकार को 
पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम 
से युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान 
देना चाहिए। उन्होंने बिना लिखित 
परीक्षा और इंटरव्यू के हुई नियुक्तियों 
पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 
ऐसी नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया 
सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने 
आरोप लगाया कि सरकार के एक मंत्री 

स्वयं सैकड़ों लोगों को नियुक्त करने 
की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके 
हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की 
कि ऐसी नियुक्तियों की प्रक्रिया और 
संख्या की जांच होनी चाहिए।
  {जनता की जेब पर बढ़ता बोझ: 
डॉ. बिंदल ने कहा कि सरकार ने आम 
आदमी की आय बढ़ाने के बजाय 
उसके खर्च में लगातार वृद्धि की है। 
पेट्रोल-डीजल पर बढ़े करों और हाल 
में लगाए गए 60 पैसे प्रति लीटर के 
अतिरिक्त सेस का उल्लेख करते हुए 
उन्होंने कहा कि इससे सीधे तौर पर 
आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ 
बढ़ेगा। सरकार के लगभग पौने चार 
वर्ष के कार्यकाल में पेट्रोल-डीजल पर 
बढ़े करों और कीमतों के कारण प्रदेश 
की जनता पर करीब 600 करोड़ रुपये 
का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने 
कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने 
का असर परिवहन लागत के साथ-
साथ रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों 
पर भी पड़ता है।
  {सीमेंट, राशन व स्टांप ड्यूटी 
पर भी निशाना: भाजपा प्रदेश 
अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियों 
से सीमेंट, राशन और अन्य आवश्यक 
वस्तुओं का खर्च बढ़ा है। उन्होंने दावा 
किया कि सीमेंट पर बढ़े टैक्स का 
असर हिमाचल के उपभोक्ताओं पर 
पड़ रहा है, जबकि प्रदेश स्वयं सीमेंट 
उत्पादक राज्य है। उन्होंने स्टांप ड्यूटी 
में बढ़ोतरी और विभिन्न दस्तावेजों से 
जुड़े खर्च का भी मुद्दा उठाया। राशन 
की कीमतों में वृद्धि का आरोप लगाते 
हुए उन्होंने कहा कि दाल, तेल, चावल 

और आटे के बढ़े दामों से गरीब 
परिवारों का बजट प्रभावित हुआ है।
  {बस, बिजली और स्वास्थ्य 
सेवाओं पर सवाल : डॉ. बिंदल 
ने कहा कि एचआरटीसी से यात्रा 
करने वाले विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदूर 
और आम नागरिक भी बढ़ते खर्च 
से प्रभावित हैं। उन्होंने किरायों और 
रियायतों में बदलाव तथा कुछ रूट 
बंद होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार 
की परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े 
किए। उन्होंने बिजली और पानी से 
जुड़े खर्च में बढ़ोतरी का आरोप लगाते 
हुए कहा कि आम परिवार का मासिक 
बजट लगातार दबाव में है। स्वास्थ्य 
सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि 
सरकारी अस्पतालों में जांच, दवाइयों 
और उपचार की उपलब्धता को लेकर 
लोगों को परेशानियों का सामना करना 
पड़ रहा है।
  {किसान-बागवान भी बढ़ती 
लागत से परेशान : भाजपा प्रदेश 
अध्यक्ष ने कहा कि खाद, बीज, 
कीटनाशक, परिवहन और अन्य 
कृषि-बागवानी इनपुट महंगे होने से 
किसानों और बागवानों की उत्पादन 
लागत बढ़ रही है। जब जनता पर 
लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा 
है तो उससे प्राप्त धन का उपयोग कहां 
किया जा रहा है। डॉ. बिंदल ने आरोप 
लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हजारों 
करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लिया, 
लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में विकास 
कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहे हैं। 
उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति पर 
भी सवाल उठाए।

नौकरियां नहीं, टैक्स और कर्ज बढ़ा 
रही सुक्खू सरकार: डॉ. राजीव बिंदल

अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज 

हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ के 
बैनर तले विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों 
ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 
धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 
भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कॉल 
के तहत आयोजित किया गया। 
  इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र 
सरकार से बैंक कर्मचारियों और 
अन्य श्रमिकों से जुड़े मुद्दों का जल्द 
समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शन 
के बाद भारतीय मजदूर संघ के 
पदाधिकारियों और बैंक कर्मचारियों 
ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से 
प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और 

वित्त मंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगों का 
ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि 
उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित 
हैं, जिन पर केंद्र सरकार को गंभीरता 
से विचार करना चाहिए।
   भारतीय मजदूर संघ जिला हमीरपुर 
के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा 
कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 
पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस 
को लागू करना और बैंकों में पांच 
दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना 
शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों 
के हितों से जुड़ी अन्य मांगों को भी 
ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया 
है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 
ओर से कर्मचारियों की कुछ मांगों 
को स्वीकार किया जा चुका है, 

लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी 
तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। 
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि 
लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेकर 

कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। 
भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया 
कि कर्मचारियों और मजदूरों के 
अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर 

संगठन आगे भी संघर्ष जारी रखेगा। 
संगठन ने केंद्र सरकार से मांगों पर 
सकारात्मक और शीघ्र कार्रवाई की 
उम्मीद जताई।

हमीरपुर में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, ओपीएस व पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग

योजनाओं की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-बस खरीदने वाले युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ 5 साल 
तक ₹80,000 प्रति माह और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी के साथ ₹50,000 प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। 
इसके अलावा छात्रों को ₹5 प्रतिदिन में कॉलेज पास और महिलाओं को किराए में 50% की छूट जारी रहेगी।नेता प्रतिपक्ष के 
बयान पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के एरियर और राज्य की वित्तीय स्थिति पर स्थिति साफ करते हुए 
कहा कि लोकतंत्र में विरोध का सम्मान है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पे-एरियर जारी कर दिया गया है, जबकि तृतीय 
श्रेणी के लिए 35% और प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए 15% एरियर देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने 
पूर्व सरकार पर 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी छोड़ने और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद होने का आरोप लगाते 
हुए कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद किसी की पेंशन या वेतन रोके बिना राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कांग्रेस 
महासचिव प्रियंका गांधी के 18 अगस्त को प्रस्तावित मंडी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह दौरा राजनीतिक 
जनसभा के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान प्रियंका गांधी मंडी पहुंची थीं और उन्होंने एक स्कूल के 
निर्माण का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करने के सिलसिले में वह मंडी आ रही हैं और स्कूल के बच्चों से मुलाकात 
करेंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, सितंबर में सोलन में प्रस्तावित राजनीतिक जनसभा में भी प्रियंका गांधी के शामिल होने का 
कार्यक्रम है।विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर 
गंभीर है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर 
पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल पर भी नजर डालनी चाहिए, जब प्रदेश पर भारी 
देनदारियां छोड़ी गई थीं।सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक खर्च घटाने के साथ विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाना है।

युवाओं और आम जनता के लिए रोजगार व राहत

भूपेंद्र | सोलन
समर न्यूज 

भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश 
ने देशभर के श्रमिकों की विभिन्न मांगों 
को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 
उपायुक्त सोलन के माध्यम से ज्ञापन 
भेजा। 
  संघ के उप महामंत्री देवी दत्त तनवर 
ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, ठेका-
आउटसोर्सिंग व्यवस्था और श्रम 
विरोधी नीतियों के कारण करोड़ों 
श्रमिकों को परेशानियों का सामना 
करना पड़ रहा है। रांची में 26 से 
28 जुलाई 2026 तक आयोजित 
अखिल भारतीय कार्यसमिति की 
बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार 
पर यह मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में 
भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के 

लिए न्यूनतम मासिक वेतन 30 हजार 
रुपये निर्धारित करने की मांग प्रमुखता 
से उठाई है। साथ ही कर्मचारी राज्य 
बीमा निगम की वेतन सीमा 21 हजार 
से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की 
मांग की गई है। संघ ने ईपीएस-95 
के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये 
प्रतिमाह करने के साथ पेंशनभोगियों 
को महंगाई भत्ता और चिकित्सा 
सुविधा उपलब्ध करवाने की भी 
मांग रखी।इसके अलावा ईपीएफ की 
वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 
30 हजार रुपये करने तथा बोनस 
गणना की सीमा 7 हजार से बढ़ाकर 

18 हजार रुपये किए जाने की मांग 
की गई है। बोनस पात्रता की सीमा 
भी 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार 
रुपये करने की मांग ज्ञापन में शामिल 
है।संघ ने आशा वर्कर, आंगनबाड़ी 
कार्यकर्ता, मिड-डे-मील, एनएचएम 
समेत विभिन्न योजनाओं में कार्यरत 
स्कीम वर्करों को नियमित कर पक्का 
कर्मचारी बनाने की मांग की। 
  उन्हें वेतन संहिता-2019 और 
सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के 
दायरे में शामिल करने पर जोर दिया 
गया।ठेका और संविदा कर्मचारियों 
के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ 
लागू करने की मांग भी उठाई गई। 
देवी दत्त तनवर ने केंद्र सरकार से 
मांगों पर गंभीरता से विचार कर 
श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया।

श्रमिकों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

सुभाष | बिलासपुर : पूर्व मंत्री राजिंद्र गर्ग ने 
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश 
सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल 
में स्वीकृत विकास कार्यों का श्रेय लेने का 
आरोप लगाया है। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता 
को संबोधित करते हुए गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री के हालिया बिलासपुर दौरे 
के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें से कई कार्य भाजपा 
सरकार के समय स्वीकृत या शुरू हुए थे।गर्ग ने आरोप लगाया कि सरकार को 
अपनी विदाई का अहसास हो गया है, इसलिए आनन-फानन में आधे-अधूरे कार्यों 
के उद्घाटन किए जा रहे हैं और नई शिलान्यास पट्टिकाएं लगाकर राजनीतिक 
श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि भराड़ी को तहसील का 
दर्जा पूर्व भाजपा सरकार ने दिया था। इसी तरह भाजपा शासन में स्वीकृत कई 
स्वास्थ्य संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही 
डीनोटिफाई कर दिया था, जिन्हें अब दोबारा शुरू करने की घोषणाएं की जा रही 
हैं। पूर्व मंत्री ने घुमारवीं के आईपीडी भवन के उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए। 

भाजपा के कामों का श्रेय लेने में जुटी सुक्खू सरकार: राजिंद्र गर्ग
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कांग्रेस पार्षद ने किसान आंदोलन से राजनीति में सक्रिय होने तक का सफर किया साझा, बोले - स्थानीय चुनाव में काम और जनता से जुड़ाव सबसे अहम

{सेक्टर-22 में दिव्यांग बच्चों 
के लिए सेंसरी पार्क को बताया 
कार्यकाल की अहम उपलब्धि

शगुन कश्यप।  चंडीगढ़
समर न्यूज

 
‘मेरा वार्ड, मेरा परिवार’ कार्यक्रम 
में वार्ड नंबर-17 से कांग्रेस पार्षद 
दमनप्रीत सिंह बादल ने अपने 
राजनीतिक सफर और क्षेत्र में 
करवाए गए विकास कार्यों को लेकर 
बातचीत की। उन्होंने बताया कि 
राजनीति में आने का फैसला पहले 

से तय नहीं था। किसान आंदोलन 
के दौरान बिना किसी राजनीतिक 
पहचान के सेवा करते हुए उन्हें लगा 
कि व्यवस्था में बदलाव के लिए 
सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना 
भी जरूरी है। बादल ने बताया कि 
शुरुआती दौर में उनका जुड़ाव 
कांग्रेस नेता प्रदीप छाबड़ा के साथ 
रहा। बाद में राजनीतिक परिस्थितियों 
में बदलाव आया और उन्होंने 

चुनावी राजनीति में कदम रखा। 
वह आम आदमी पार्टी से भी जुड़े, 
लेकिन बाद में वापस कांग्रेस में 

आ गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय 
निकाय चुनाव में पार्टी के साथ-
साथ पार्षद का लोगों के बीच रहना, 

फोन उठाना और उनकी समस्याओं 
पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण  
होता है।

वार्ड-17 में सेंसरी पार्क से बाजारों के विकास 
तक किए कई काम : दमनप्रीत सिंह बादल

 दिव्यांग और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए झूले व अन्य सुविधाएं
दमनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि अपने कार्यकाल में वार्ड में कई विकास कार्य करवाए गए। सेक्टर-22 में गुरुद्वारा 
साहिब के सामने बने सेंसरी पार्क को उन्होंने विशेष उपलब्धि बताया। इस पार्क में दिव्यांग और विशेष जरूरतों वाले बच्चों 
को ध्यान में रखते हुए झूले एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर-22 की किरण सिनेमा 
मार्केट में फ्लोरिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि मोबाइल मार्केट समेत अन्य स्थानों पर विकास कार्य आगे बढ़ाए जा 
रहे हैं। सड़कों, गलियों और पार्कों की मरम्मत व रखरखाव के काम भी समय-समय पर करवाए जा रहे हैं।

कूड़ा प्रबंधन बनी बड़ी चुनौती
पार्षद ने वार्ड में कूड़े की समस्या को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सेक्टर-22 में व्यावसायिक गतिविधियां, बड़ी 
संख्या में पीजी और देर रात तक लोगों की आवाजाही होने के कारण घर-घर कचरा संग्रहण वाहन निकलने के बाद 
भी कई जगह कूड़ा बाहर फेंका जाता है। पुराने कपड़े, गद्दे और अन्य भारी सामान भी खुले में डाल दिए जाने से सफाई 
व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि नगर निगम आयुक्त की पहल पर सेक्टर-22 में छोटे वाहनों के माध्यम से 
कचरा संग्रहण का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है, जिससे समस्या कम होने की उम्मीद है।

‘स्वच्छ वार्ड के लिए लोगों का सहयोग जरूरी’
दमनप्रीत सिंह बादल ने वार्डवासियों, खासकर पीजी संचालकों से अपील की कि वे किरायेदारों और विद्यार्थियों को कचरा संग्रहण 
व्यवस्था की जानकारी दें। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखकर निर्धारित वाहन में ही दिया जाए। नगर निगम और पार्षद 
अपने स्तर पर व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वार्ड को साफ-सुथरा रखने के लिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है।

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज 

बलौंगी में तेजी से बढ़ते निर्माण 
कार्य और कथित अवैध पीजी 
निर्माण अब सिर्फ जमीन पर ही 
नहीं, बल्कि विभागीय दावों में भी 
उलझते नजर आ रहे हैं। हालात 
ऐसे हैं कि जिम्मेदारी तय करने को 
लेकर ही दो अहम विभाग आमने-
सामने आ गए हैं, जिससे पूरे मामले 
में असमंजस और गहरा गया है।  
   बलौंगी में लगातार नए पीजी 
और बहुमंजिला इमारतें खड़ी 
हो रही हैं। कई जगहों पर निर्माण 
नियमों की अनदेखी के आरोप भी 
खुलेआम लग रहे हैं। लेकिन सबसे 
बड़ी दुविधा इस बात को लेकर है 
कि आखिर बलौंगी पर किसका 
अधिकार है। 
   एसीए गमाडा के अधिकारियों से 
बात की गई तो उन्होंने साफ कहा 
कि बलौंगी क्षेत्र अब नगर निगम 
के अधीन आ चुका है, इसलिए 
निर्माण की निगरानी, नक्शों की 
मंजूरी और अवैध निर्माण पर 

कार्रवाई की जिम्मेदारी पूरी तरह 
नगर निगम की है, लेकिन कहानी 
यहीं खत्म नहीं होती। जब इस 

मुद्दे पर एमटीपी आर्किटेक्ट संदीप 
सैनी से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने 
बिल्कुल अलग रुख अपनाते हुए 

कहा कि बलौंगी अभी नगर निगम 
के अधीन नहीं आया है। यानी एक 
ही क्षेत्र को लेकर दो विभागों के दो 

अलग-अलग दावे सामने आ गए 
हैं, जिससे स्थिति और भी उलझ 
गई है।

बलौंगी में निर्माण को लेकर टाउन प्लानर 
और एसीए गमाडा के दावों में विरोधाभास

सरकारी रिकॉर्ड में बलौंगी निगम की सीमा में
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार बलौंगी अब मोहाली नगर निगम की सीमा में 
शामिल है। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने नवंबर 2025 में मोहाली 
नगर निगम की सीमा विस्तार की अंतिम अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 
बलौंगी समेत कई गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया। इससे 
पहले जारी मसौदा अधिसूचना में बलौंगी को बाहर रखा गया था, जिस पर स्थानीय 
लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। बाद में अंतिम अधिसूचना में स्थिति बदल गई 
और बलौंगी को निगम सीमा में शामिल कर दिया गया। 

दुविधा के कारण लोग हो रहे परेशान
स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय इस “कन्फ्यूजन” का सीधा फायदा 
निर्माणकर्ता उठा रहे हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि 
कई जगह बिना स्पष्ट अनुमति के पीजी और अन्य इमारतों का निर्माण धड़ल्ले से जारी 
है। लोगों का सवाल है कि जब जिम्मेदारी ही तय नहीं है, तो कार्रवाई कौन करेगा? 
यदि क्षेत्र वास्तव में नगर निगम के अधीन आ चुका है, तो निगम को तुरंत सक्रिय 
होकर ऐसे निर्माणों की जांच करनी चाहिए। वहीं अगर क्षेत्र अभी भी गमाडा के अधीन 
है, तो संबंधित प्राधिकरण को स्थिति स्पष्ट कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।  

सबसे बड़ा सवाल- बलौंगी पर आखिर किसका अधिकार? जिम्मेदारी पर छिड़ा ‘कन्फ्यूजन का खेल’

lएसीए गमाडा का दावा: क्षेत्र नगर निगम के अधीन       lएमटीपी ने कहा: अभी एमसी के दायरे में नहीं आया 
निर्माण कार्य लगातार जारी

सबसे बड़ा सवाल यही है कि बलौंगी आखिर किसके अधिकार क्षेत्र में है? दो जिम्मेदार 
अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों ने आम लोगों की उलझन और बढ़ा दी है। ऐसे में 
प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द स्थिति स्पष्ट कर यह बताए कि बलौंगी 
में निर्माण की अनुमति, निगरानी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई का असली अधिकार 
किसके पास है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई का जिम्मा किसके पास? बलौंगी में निर्माण 
कार्य लगातार जारी हैं। यदि यह क्षेत्र नगर निगम के अधीन आ चुका है तो निगम को 
तुरंत जांच कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि क्षेत्र अभी निगम 
के दायरे में नहीं है, तो एसीए गमाडा को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। नगर 
निगम सीमा के भीतर आने वाली कॉलोनियों में भवन नक्शे संबंधित स्थानीय निकाय 
के उपनियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि नगर निगम सीमा से बाहर की 
कॉलोनियों के लिए गमाडा के भवन नियम लागू होते हैं। 

नए अधिकारियों की तैनाती, 
चुनाव से पहले कवायद के तौर 
पर देखा जा रहा फेरबदल

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज 

 पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर किए 
गए फेरबदल के तहत मोहाली जिले 
में तैनात करीब एक दर्जन एसपी 
रैंक के अधिकारियों के तबादले किए 
गए हैं। इस बदलाव में जिले के 
कई अहम पुलिस पद प्रभावित हुए 
हैं। इनमें एसपी ऑपरेशन्स, एसपी 
हेडक्वार्टर, एसपी इन्वेस्टिगेशन, 
एसपी ट्रैफिक, एसपी रूरल, 
एसपी पीबीआई, एसपी इंडस्ट्रियल 
सिक्योरिटी, एसपी साइबर क्राइम 
और एसपी डेराबस्सी जैसे महत्वपूर्ण 
पद शामिल हैं।
  पुलिस विभाग की ओर से इन 
तबादलों को प्रशासनिक प्रक्रिया का 
हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि, 
पुलिस महकमे में इस बड़े फेरबदल 
को आगामी विधानसभा चुनावों से 
पहले पुलिसिंग व्यवस्था को नए सिरे 
से मजबूत करने की कवायद के तौर 
पर भी देखा जा रहा है।
   कई अधिकारियों को मोहाली 
से बाहर भेजा: फेरबदल के तहत 
एसपी हरसिमरत सिंह को एसपी 
हेडक्वार्टर रूपनगर नियुक्त किया 
गया है। वह हाल ही में डीएसपी 

रैंक से पदोन्नत होकर एसपी बने 
थे। एसपी गुरिंदरबीर सिंह को एसपी 
एएनटीएफ एवं इन्वेस्टिगेशन, 
बरनाला लगाया गया है। मोहाली में 
एसपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल 
रहे नवनीत सिंह का तबादला एसपी 
इन्वेस्टिगेशन होशियारपुर के तौर 
पर किया गया है। वहीं एसपी खरड़ 
मोहित अग्रवाल को एसपी सिटी 
पटियाला नियुक्त किया गया है। 
एसपी रूरल मोहाली मनप्रीत सिंह 

को एसपी इन्वेस्टिगेशन, संगरूर 
भेजा गया है। एसपी पीबीआई 
दीपक सिंह को एसपी स्पेशल ब्रांच, 
एजीटीएफ मोहाली की जिम्मेदारी दी 
गई है। एसपी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी 
मोहाली रमनदीप सिंह को एसपी 
हेडक्वार्टर, होशियारपुर लगाया  
गया है।
  एसपी ऑपरेशन्स मोहाली तलविंदर 
सिंह गिल को एसपी साइबर क्राइम-I 
मोहाली की जिम्मेदारी दी गई है।

उत्तराखंड विकास मंच के  
दर्जनों पदाधिकारी अकाली  
दल में हुए शामिल

गुरमीत सिंह ।  डेराबस्सी
समर न्यूज

 
शिरोमणि अकाली दल के कोषाध्यक्ष 
एवं पूर्व विधायक एन.के.शर्मा ने कहा 
है कि डेराबस्सी विधानसभा हलके 
की तरक्की में उत्तराखंड के लोगों की 
भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा 
सकता। उत्तराखंड के लोगों ने यहां 
आकर अपनी मेहनत के बल पर 
अलग पहचान बनाई है।
   एनके शर्मा उत्तराखंड विकास मंच 
के पदाधिकारियों तथा उत्तराखंड मूल 
के लोगों को शिरोमणि अकाली दल 
में शामिल करने पर उनका स्वागत 

कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि पंजाब में 
अकाली दल की सरकार के समय में 
इस क्षेत्र में दी गई सुविधाओं से खुश 
होकर ही उत्तराखंड के लोगों ने अपने 
आवास के लिए इस क्षेत्र को चुना था। 
अब पिछले नौ साल से कांग्रेस तथा 
आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां 
रहने वाले बाहरी राज्य के लोगों की 
समस्याओं के समाधान की तरफ कोई 
ध्यान नहीं दिया गया है। 
  शर्मा ने कहा कि पंजाब में अगले 
साल अकाली दल की सरकार के 
सत्ता में आने के बाद उत्तराखंड के 
लोगों की प्रत्येक समस्या का पहल के 
आधार पर समाधान किया जाएगा। इस 
अवसर पर उत्तराखंड विकास मंच के 
मनमोहन सिंह, प्यारा सिंह, देवी सिंह, 
वी.एस. रावत एवं अन्य मौजूद थे।

मुकुल शर्मा |  पंचकूला
समर न्यूज

 
आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व 
स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू 
ने लांडरा-बनूड़ रोड से करीब एक 
किलोमीटर दूर स्थित गांव बठलाणा 
का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 
गांव की खस्ताहाल सड़क दिखाते 
हुए आम आदमी पार्टी सरकार के 
विकास के दावों की असलियत 
लोगों के सामने रखी। 
  सड़क पर जगह-जगह पड़े गहरे 
गड्ढे और बारिश का जमा हुआ पानी 
लोगों के लिए गंभीर परेशानी का 
कारण बने हुए हैं। बलबीर सिंह सिद्धू 

ने कहा कि आप सरकार पिछले 
साढ़े चार वर्षों से विकास के बड़े-
बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी 
हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। 
गांवों की बुनियादी सुविधाओं की 
ओर कोई उचित ध्यान नहीं दिया जा 
रहा और लोग आज भी टूटी सड़कों, 
गंदे पानी और खराब बुनियादी ढांचे 

से जूझ रहे हैं। बलबीर सिंह सिद्धू 
ने हलका विधायक कुलवंत सिंह 
से सीधा सवाल करते हुए कहा कि 
अगर साढ़े चार वर्षों में आप सरकार 
ने वास्तव में विकास किया है, तो 
वह लोगों को अपना कोई एक ऐसा 
काम गिनाएं, जो जमीन पर दिखाई 
देता हो। 

समर न्यूज |  पंचकूला

सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली में ग्रेट 
नवभारत मिशन फाउंडेशन द्वारा 
राष्ट्रीय ध्वजारोहण और समर्पण 
समारोह का आयोजन किया गया। इस 
कार्यक्रम में कई जानी-मानी हस्तियां, 
शिक्षाविद, छात्र और यूनिवर्सिटी 
परिवार के लोग एक साथ आए और 
सबने मिलकर देशभक्ति, एकता और 
राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने संकल्प को 
साझा किया।
   समारोह की गरिमा तीन प्रतिष्ठित 
हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति 
से और बढ़ गई। कुरुक्षेत्र से सांसद 

तथा फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के 
अध्यक्ष नवीन जिंदल ने मुख्य अतिथि 
के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। 
वहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक 
अलायंस के अध्यक्ष डॉ. जगविंदर सिंह 
विर्क तथा शुभम अग्रवाल, आईपीएस, 
एसएसपी, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) 

ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम 
में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज 
कराई। ​समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय 
ध्वज फहराने के साथ हुई। मुख्य 
अतिथि, कुरुक्षेत्र से सांसद एवं फ्लैग 
फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 
नवीन जिंदल ने प्रत्येक भारतीय को 

गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का 
अधिकार दिलाने के अपने प्रेरणादायी 
संघर्ष की कहानी साझा की। उन्होंने 
बताया कि वर्ष 1992 में भारत लौटने 
के बाद उन्होंने गर्व के साथ तिरंगा 
फहराना शुरू किया, लेकिन उस 
समय उन्हें कई प्रतिबंधों का सामना 
करना पड़ा। जिंदल ने जेन जी और 
युवा नेतृत्व से कड़ी मेहनत करने, 
सहयोग की भावना को अपनाने तथा 
‘विकसित भारत’ के निर्माण में सक्रिय 
योगदान देने का आह्वान किया।
  सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली के 
संस्थापक व चांसलर एस. रशपाल 
सिंह धालीवाल ने कहा कि देशभक्ति 

सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं 
रहनी चाहिए, बल्कि इसे हमें अपनी 
रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहिए। 
उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल हमारी 
आजादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि 
यह हमारे पूर्वजों के बलिदान, 
वर्तमान पीढ़ी की आकांक्षाओं और 
आने वाली पीढ़ियों के लिए एक 
मजबूत भारत के वादे को दर्शाता है। 
  ​सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली के 
एमडी अर्श धालीवाल ने कहा कि  
राष्ट्र निर्माण का असली मतलब 
हमारे युवाओं को बड़े सपने देखने, 
जिम्मेदारी से काम करने के लिए 
सक्षम बनाना है। 

मुकुल शर्मा |  पंचकूला
समर न्यूज

 
बिफमा म्यूजिक ग्लोबल, वन 
क्वांटम और माइंड वेदा के संयुक्त 
तत्वावधान में टैगोर थिएटर में ‘राष्ट्र 
चेतना के सुर’ संगीतमयी कार्यक्रम 
का भव्य आयोजन किया गया। 
कार्यक्रम में 30 से अधिक गायकों 
ने देशभक्ति, सामाजिक चेतना और 
संगीत का खूबसूरत संगम प्रस्तुत 
कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
  कार्यक्रम में पंचकूला नगर निगम 
आयुक्त विनय कुमार मुख्य अतिथि 
के रूप में उपस्थित रहे। उनके 
प्रशासनिक नेतृत्व एवं सामाजिक 
योगदान के सम्मान में वन क्वांटम 

और माइंड वेदा के संस्थापक  
कंवल बिन्दुसार ने उन्हें 
‘एडमिनिस्ट्रेटिव आइकॉन’ सम्मान 
से सम्मानित किया। 
  इस दौरान उन्हें बुके, शॉल तथा 
राष्ट्रभावना के प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी 
मोर का स्मृति-चिह्न भेंट किया 
गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण 
पंचकूला की उभरती वेस्टर्न सॉन्ग 
सिंगर एवं कंपोजर हर्षिता बिन्दुसार 
‘इनफिनिटी’ की प्रस्तुति रही।

समर न्यूज |  चंडीगढ़
 

सिटी ब्यूटीफुल में प्रयोग फाउंडेशन व 
सर्वप्रेम फाउंडेशन की ओर से संयुक्त 
रूप से ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध 
चलाए जा रहे अभियान ध्वनि द पीस 
के माध्यम से स्थानीय सेक्टर 29 
स्थित मॉर्डनवेज सीनियर सेकेंडरी 
स्कूल में आयोजित जागरूकता 
कार्यक्रम के दौरा सैकड़ों विद्यार्थियों ने 
ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध जागरूकता 
अभियान में शामिल होने तथा प्रदूषण 
न फैलाने के संबंध में शपथ ली।
   दंत रोग चिकित्सक डॉ. कविता 
शर्मा के मंच संचालन आयोजित 
कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रिंसीपल 
इंजी.गिरीश सचदेवा ने कहा कि 

ध्वनि प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय 
है। दोनों संस्थाएं मिलकर सुरक्षित 
भविष्य के मद्देनजर राष्ट्र निर्माण तथा 
राष्ट्र हित में कार्य कर रही हैं, जिसमें 
स्कूल का प्रत्येक अध्यापक और 
विद्यार्थी इसमें साथ है। डॉ.रोमिका 
वढेरा ने दैनिक दिनचर्या के दौरान 
विद्यार्थियों द्वारा हैडफोन लगाने, 
मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने, 
उंची आवाज में म्यूजिक सुनने की 

आदतों को ध्वनि प्रदूषण का बड़ा 
कारण बताया। विषय विशेषज्ञ संजय 
ओझा ने प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के 
माध्यम से लागू किए गए नियमों 
के बारे में बताया। इस अवसर पर 
ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध जागरूकता 
के उद्देश्य से आयोजित स्कूली 
विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता 
तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 
किया गया।

मुकुल शर्मा |  पंचकूला
समर न्यूज

 
सांसद रेखा शर्मा ने कांग्रेस 
मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस 
कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ 

को कथित तौर 
पर बीच में रोके 
जाने के मामले पर 
कांग्रेस की वरिष्ठ 
नेता सोनिया गांधी 

पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप 
लगाया कि राष्ट्रगीत को रोककर 
उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई।
रेखा शर्मा ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ 
के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार 
द्वारा इसे विशेष सम्मान दिया गया, 

लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में हुई 
घटना ने इस सम्मान को धूमिल 
कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 
राष्ट्रगीत का दूसरा अंतरा शुरू होते 
ही सोनिया गांधी असहज दिखाई दीं 
और वीडियो में उन्हें “स्टॉप-स्टॉप” 
कहते सुना जा सकता है। हालांकि 
कांग्रेस ने राष्ट्रगीत रोकने के आरोप 
से इन्कार किया है। शर्मा ने कहा कि 
जनता पूरा घटनाक्रम देख रही है 
और वही इसका जवाब देगी।
   हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब 
सिंह सैनी की पंजाब में सक्रियता से 
जुड़े सवाल पर रेखा शर्मा ने कहा 
कि भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ता को 
संगठन की ओर से दी गई जिम्मेदारी 
निभानी होती है

‘वंदे मातरम’ विवाद पर रेखा शर्मा का कांग्रेस 
पर हमला, सम्मान को ठेस पहुंचाने का अारोप

पंचकूला नगर निगम आयुक्त विनय कुमार 
‘एडमिनिस्ट्रेटिव आइकॉन’ से सम्मानित

डेराबस्सी हलके के विकास में उत्तराखंड  
के लोगों का अहम योगदान: एनके शर्मा

प्रयोग फाउंडेशन व सर्वप्रेम फाउंडेशन ने मॉर्डनवेज स्कूल में किया कार्यक्रम

एसपी ऑपरेशन्स, ट्रैफिक, रूरल, इन्वेस्टिगेशन सहित कई अहम पद बदले

कहा- सड़क पर जगह-जगह गड्ढे, बारिश का जमा पानी लोगों के लिए गंभीर परेशानी
ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ विद्यार्थियों ने ली शपथ

पुलिस में बड़ा फेरबदल: मोहाली से एसपी 
रैंक के एक दर्जन अधिकारियों का तबादला

बलबीर सिंह सिद्धू ने किया बठलाणा का दौरा

समर न्यूज |  चंडीगढ़

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 
ने सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों 
की नई नियुक्तियों की सूची जारी 

की। इसमें चंडीगढ़ की 
संगठनात्मक जिम्मेदारी 
संभाल रहे राष्ट्रीय 

उपाध्यक्ष सौदान सिंह के दायित्व में 
बदलाव किया गया है। सौदान सिंह 
अब राष्ट्रीय सहमहामंत्री की जिम्मेदारी 
सौंपी गई है। हालांकि चंडीगढ़ का 
संगठनात्मक कामकाज पहले की तरह 
उनके पास ही रहेगा। नई जिम्मेदारी 
के साथ वह संगठन से जुड़े निर्णयों 
को पहले के मुकाबले अधिक प्रभावी 
तरीके से ले सकेंगे।

समर न्यूज | मोहाली

जनगणना-2027 के दूसरे चरण 
जनसंख्या गणना की तैयारियों को 
लेकर आज जिला प्रशासनिक 
परिसर, मोहाली में डॉ. नवजोत 
खोसा, आईएएस, निदेशक जनगणना 
संचालन, पंजाब की अध्यक्षता में 
समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 
बैठक में कोमल मित्तल, आईएएस, 
उपायुक्त, एसएएस नगर, संदीप 
सिंह, पीसीएस, नगर निगम आयुक्त, 
एसएएस नगर, एडीसी, एसडीएम. 
सहित सभी संबंधित अधिकारी, 
चार्ज अधिकारी तथा जनगणना कार्य 
से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 
   निदेशक जनगणना संचालन ने 
कहा कि सभी निर्धारित कार्यों को 
समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी 
योजना और बेहतर समन्वय अत्यंत 
आवश्यक है। उन्होंने उन्नत एवं 
प्रभावी योजना पर जोर देते हुए बेहतर 
तालमेल के साथ निर्धारित समय-
सीमा के भीतर लक्ष्यों को हासिल 
करने के निर्देश दिए।

भाजपा ने सौदान सिंह को फिर 
दी चंडीगढ़ की कमान, राष्ट्रीय 
सहमहामंत्री की भी जिम्मेदारी

जनगणना-2027 के दूसरे 
चरण की तैयारियों की 
बैठक में की समीक्षा

पेज 1 एंकर स्टोरी

सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली में राष्ट्रीय ध्वजारोहण एवं समर्पण समारोह
देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना का हुआ उत्सव 

डेराबस्सी और राजपुरा की कमान में भी बदलाव
फेरबदल का असर डेराबस्सी और राजपुरा की पुलिसिंग व्यवस्था पर भी पड़ा है। एसपी 
डेराबस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ का तबादला पटियाला कमिश्नरेट के तहत एसपी राजपुरा 
के पद पर किया गया है। एसपी पृथ्वी चहल को एसपी एएनटीएफ रूपनगर और एसपी 
करमवीर सिंह को एसपी मलेरकोटला नियुक्त किया गया है। वहीं एसपी साइबर क्राइम-2 
का भी तबादला कर उन्हें एसपी बठिंडा के पद पर तैनात किया गया है।

मोहाली में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी
तबादलों के बाद मोहाली में खाली हुए महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती 
भी की गई है। एसपी आकाशदीप सिंह औलख को एसपी ऑपरेशन्स एवं पीबीआई की 
जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी नवरीत सिंह को एसपी हेडक्वार्टर नियुक्त किया गया है। 
एसपी नवनीत कौर गिल को एसपी ट्रैफिक और एसपी रमिंदर सिंह को एसपी इंडस्ट्रियल 
सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है।

चुनाव से पहले पुलिसिंग व्यवस्था पर नजर
एक साथ बड़ी संख्या में एसपी रैंक के अधिकारियों के तबादले को लेकर पुलिस महकमे 
में चर्चाएं तेज हैं। खासतौर पर मोहाली जैसे महत्वपूर्ण जिले में ऑपरेशन्स, ट्रैफिक, 
इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम और ग्रामीण पुलिसिंग से जुड़े पदों में बदलाव को अहम 
माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तबादले प्रशासनिक जरूरतों और बेहतर 
पुलिसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले 
अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले को चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
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{कैबिनेट नोट से लेकर फैसलों और बैठक की कार्यवाही तक सब कुछ डिजिटल होगा  
एजेंसी । नई दिल्ली

 
दिल्ली सरकार जल्द ही ई-कैबिनेट 
प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके 
बाद मंत्रिमंडल की बैठकों से जुड़ी 
पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से 
संचालित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री 
रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान 
केंद्र के विशेषज्ञों के साथ इस संबंध 
में विस्तृत चर्चा की है। सरकार का 
कहना है कि नई व्यवस्था से कैबिनेट 
की कार्यवाही कागजरहित, सुरक्षित, 
तेज और अधिक पारदर्शी बनाने में 
मदद मिलेगी।
   ई-कैबिनेट के तहत मंत्रिमंडल के 
सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों से 
लेकर उनके अनुमोदन और संबंधित 
विभागों को फैसले भेजने तक की 
प्रक्रिया डिजिटल होगी। इससे फाइलों 
के भौतिक आवागमन में कमी आएगी 
और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय 
बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार के 
अनुसार इसका उद्देश्य केवल कागज 
की बचत करना नहीं, बल्कि निर्णय 

लेने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित 
और प्रभावी बनाना है।
  प्रस्तावित प्रणाली में कैबिनेट नोट, 
बैठक का एजेंडा, उसके साथ जुड़े 
परिशिष्ट, लिए गए निर्णय और बैठक 
की कार्यवाही यानी मिनट्स डिजिटल 
रूप में तैयार और साझा किए जाएंगे। 
अधिकृत मंत्री और अधिकारी इन 
दस्तावेजों को सुरक्षित डिजिटल 
माध्यम से देख सकेंगे। बैठक के 
दौरान कागजी फाइलों के बजाय 
डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की 
व्यवस्था की जाएगी।
  इससे किसी प्रस्ताव पर निर्णय के 
लिए फाइल को एक कार्यालय से दूसरे 
कार्यालय तक पहुंचाने में लगने वाला 
समय कम हो सकता है। अधिकारियों 
के अनुसार डिजिटल प्रणाली में 
प्रस्ताव की स्थिति को ट्रैक करना भी 
आसान होगा। इससे यह पता लगाया 
जा सकेगा कि कोई प्रस्ताव किस 
स्तर पर लंबित है और मंजूरी के बाद 
कितना काम किया है।  
{गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा पर 

जोर: कैबिनेट से जुड़े कई दस्तावेज 
संवेदनशील और गोपनीय होते हैं। 
इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था में हर मंत्री 
और अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी 
के अनुसार अलग-अलग स्तर की 
डिजिटल पहुंच देने की योजना है। 
साइबर सुरक्षा उपायों, डेटा एन्क्रिप्शन 
और नियंत्रित पहुंच के जरिए गोपनीय 
जानकारी को अनधिकृत लोगों तक 
पहुंचने से रोकने पर जोर रहेगा। 
   इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 
पहलू यह भी होगा कि सभी दस्तावेजों 
का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से 
रखा जा सकेगा। इससे पुराने कैबिनेट 
फैसलों और उनसे जुड़े दस्तावेजों 
को जरूरत पड़ने पर खोजना 
आसान होगा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस से 
जुड़े दस्तावेजों में भी ई-कैबिनेट 
को कागजरहित व्यवस्था, डिजिटल 
दस्तावेज प्रवाह और पुराने फैसलों के 
रिकॉर्ड तक आसान पहुंच देने वाली 
प्रणाली के रूप में बताया है।
   {फैसलों के अमल की भी 
होगी निगरानी: नई प्रणाली का 

फायदा केवल कैबिनेट बैठक तक 
सीमित रखने की योजना नहीं है। 
सरकार चाहती है कि मंत्रिमंडल द्वारा 
लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की 
स्थिति पर भी नजर रखी जा सके। 
डिजिटल व्यवस्था में संबंधित विभागों 
को फैसले भेजने और अनुपालन की 
प्रगति की निगरानी का प्रावधान होगा।  
   दिल्ली से पहले कई राज्यों में 
प्रयोग: ई-कैबिनेट की अवधारणा देश 
के कई राज्यों में पहले से इस्तेमाल हो 
रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के 
एक दस्तावेज के अनुसार उत्तराखंड 
में ई-कैबिनेट प्रणाली जनवरी 2020 
में शुरू की गई थी और बाद में उत्तर 
प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा 
आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भी 
इसे अपनाया गया। दिल्ली में भी इस 
प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया आगे 
बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान 
केंद्र के विशेषज्ञों ने दिल्ली सरकार को 
दूसरे राज्यों में लागू डिजिटल कैबिनेट 
प्रणालियों और उनके अनुभवों की 
जानकारी दी है। 

दिल्ली में जल्द शुरू होगा ई-कैबिनेट सिस्टम 

सतलुज पुल पर फिर दौड़ने लगीं रेत से भरी ट्रॉलियां निशुल्क मेडिकल कैंप में 340 
मरीजों की जांच, दवाइयां बांटी

मोहाली ट्रैकिंग क्लब ने गुरुद्वारा 
हेमकुंड साहिब परिसर में लगाए पौधे 

कामयाबी की उम्मीद के साथ मुश्किल फैसले 
ही कारोबार को देते हैं मजबूती: सौरभ मुंजाल 

पब्लिक की बैठने की जगह पर निजी कामकाज!  
सरकारी बिजली के इस्तेमाल पर भी उठे सवाल

पार्षद निक्कू भारती ने स्वतंत्रता दिवस मनाया भाई मंझ सेवा जत्थे का कीर्तन समागम 

श्री शिव पुराण कथा के आयोजन पर एसएस खुराना ने श्रद्धालुओं का जताया आभार

मेयर विदेश गईं, अब कुछ दिन कौन 
संभालेगा लुधियाना निगम की कमान?

समर न्यूज |  पंचकूला

हरियाणा सरकार ने संविदा 
कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का 
लाभ देने की प्रक्रिया को पूरी तरह 
डिजिटल करने की दिशा में अहम 
कदम उठाया है। वित्त विभाग ने 
सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों 
और प्राधिकरणों को निर्देश दिए 
हैं कि पात्र संविदा कर्मचारियों के 
लिए सुपरन्यूमेरी पद सृजित करने 
संबंधी प्रस्ताव अब केवल निर्धारित 
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही 
भेजे जाएं। 
   इन प्रस्तावों के लिए भौतिक फाइलें 
स्वीकार नहीं की जाएंगी। वित्त विभाग ने 
इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, 
विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के 
प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, 
मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को पत्र 
जारी किया है। विभाग ने कहा कि यह 
व्यवस्था हरियाणा संविदा कर्मचारी 
(सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और 
इसके तहत बनाए गए नियम, 2025 के 
प्रावधानों के अनुरूप की गई है।

संविदा कर्मियों के सुपरन्यूमेरी 
पदों के सृजन प्रस्तावों की 

प्रकिया हुई ऑनलाइन
शगुन कश्यप | चंडीगढ़

समर न्यूज

पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रावासों 
और विभिन्न विभागों में कथित रूप 
से दूषित पेयजल मिलने के विरोध 
में एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 
अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (एएसएपी) 
से जुड़े विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। 
छात्र प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि 
विश्वविद्यालय में करीब 18 हजार 
विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें स्वच्छ 
पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा 
भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। 
संगठन के पदाधिकारियों ने बताया 
कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी 
टीम ने छात्रावासों और विभागों 
में लगे पानी के टैंकों का निरीक्षण 
किया। इस दौरान कई टैंक गंदे मिले 
और कुछ टैंकों में मिट्टी तथा काई 
जमा होने का दावा किया गया। 
प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने आरोप 
लगाया कि कुलपति और प्रशासनिक 
कार्यालयों के पानी के टैंक साफ हैं, 
जबकि छात्रावासों तथा विभागों में 

सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। 
छात्र नेताओं ने कहा कि 
विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का 
दूसरा घर होता है और वहां स्वच्छ 
पेयजल सुनिश्चित करना प्रशासन 
की जिम्मेदारी है। उन्होंने परिसर 

में जलभराव और विद्युत सुरक्षा 
का मुद्दा भी उठाते हुए प्रशासन 
से जवाबदेही तय करने की मांग 
की। विद्यार्थियों का कहना था कि 
प्रत्येक छात्र रोजाना बोतलबंद पानी 
खरीदकर गुजारा नहीं कर सकता। 

दीपक कुमार | माछीवाड़ा साहिब
समर न्यूज

मालवा और दोआबा को जोड़ने 
वाला सतलुज पुल एक बार फिर 
चर्चा में है। पुल की खराब हालत 
को देखते हुए प्रशासन ने इस पर 
भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक 
लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद रेत 
से भरे टिपर और ट्रॉलियां दिन-रात 
पुल से गुजर रही हैं। इससे पुल की 
सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े 
हो गए हैं।
  सतलुज दरिया में रेत खनन के 
कारण बड़ी संख्या में रेत से भरे 
वाहन पुल से होकर गुजरते हैं। भारी 
वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए 
प्रशासन ने पुल के दोनों तरफ गार्डर 
लगाए थे। कुछ दिनों तक इसका 
असर रहा और केवल छोटे वाहन ही 
पुल से गुजरते रहे। हालांकि, पिछले 
कुछ दिनों से रेत से भरी ट्रॉलियां 
दोबारा पुल पर दिखाई देने लगी हैं। 
इसी बीच किसी शरारती तत्व ने पुल 
की एक तरफ लगी रेलिंग उखाड़ दी, 
जिसके बाद भारी वाहनों के लिए 
रास्ता आसान हो गया।

{पुल को नुकसान का बढ़ा 
खतरा: स्थानीय लोगों का कहना 
है कि पुल पहले ही जर्जर हालत 
में है और भारी वाहनों की लगातार 
आवाजाही से इसे और नुकसान 
पहुंच सकता है। लोगों ने प्रशासन से 
पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही 
रोकने और रेलिंग को दोबारा मजबूत 
तरीके से लगाने की मांग की है। 
{बारिश के मौसम में भी 
खनन का आरोप: स्थानीय लोगों 
के अनुसार बारिश के मौसम में 
सतलुज दरिया में खनन पर रोक 
रहती है, लेकिन इसके बावजूद रेत 
खनन का काम जारी है। दरिया से 
रेत निकालकर टिपर और ट्रॉलियों के 
जरिए ले जाई जा रही है। लोगों का 
आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई 
प्रभावी नहीं होने के कारण खनन 

करने वालों के हौसले बुलंद हैं। 
{हाईटेक पुलिस नाका  
भी हटाया: सतलुज पुल पार करने 
के बाद राहों थाना क्षेत्र में पहले 
हाईटेक पुलिस नाका लगाया जाता 
था। यह नाका पिछले कई वर्षों से 
चल रहा था, लेकिन अब इसे हटा 
दिया गया है। स्थानीय लोगों का 
कहना है कि नाके के सामने से ही 
रेत से भरे वाहन निकलते थे। नाका 
हटाए जाने के बाद भारी वाहनों की 
आवाजाही पर निगरानी को लेकर भी 
सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन 
से सतलुज दरिया में अवैध खनन 
की जांच करने, पुल की सुरक्षा 
सुनिश्चित करने और नियमों का 
उल्लंघन कर रहे भारी वाहनों के 
खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग 
की है।

 लक्की मेहता | लुधियाना
समर न य्ूज

राजपूत समाज एकता मंच की 
ओर से स्वतंत्रता दिवस को 
समर्पित निशुल्क मेडिकल कैंप 
का आयोजन गियासपुरा स्थित 
राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर में 
किया गया। 
   कैंप का उद्घाटन अखिल भारतीय 
क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष एवं 
मुख्य अतिथि डिंपल राणा ने 
ध्वजारोहण कर किया। कैंप में 
340 मरीजों की जांच कर उन्हें 
निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। 
इस दौरान दांतों, आंखों और 
सामान्य बीमारियों की जांच के 

साथ ईसीजी, बीपी और शुगर 
की जांच भी की गई। स्कूली 
बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित 
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 
डिंपल राणा ने कहा कि शहीदों 
की करु्बानियों से मिली आजादी 
अमूल्य है। 
  देश की एकता और अखंडता 
को मजबूत रखते हुए संविधान 
में मिले अधिकारों का लाभ हर 
वर्ग तक पहुंचाना जरूरी है। 
उन्होंने कैंप के आयोजन के लिए मंच 
के अध्यक्ष लव्ली राजपूत और उनकी 
टीम की सराहना की। कार्यक्रम के 
अंत में सहयोगियों को स्मृति चिन्ह 
देकर सम्मानित किया गया और लोगों 
में लड्डू वितरित किए गए।

गुरशरण | मोहाली
समर न्यूज

मोहाली ट्रैकिंग क्लब की ओर से 
भादों महीने की संक्रांति के अवसर 
पर अध्यक्ष गुरदेव सिंह चौहान की 
अगुवाई में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब 
मैनेजमेंट ट्रस्ट, ऋषिकेश शाखा के 
अंतर्गत गांव पड़ौल, जिला मोहाली 
में पौधरोपण अभियान चलाया गया। 
इस दौरान परिसर में विभिन्न प्रकार 
के छायादार और फलदार पौधे 
लगाए गए। क्लब पदाधिकारियों ने 
कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 

पौधरोपण बेहद जरूरी है और सभी 
लोगों को अपने आसपास अधिक 
से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। 
इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के 
प्रबंधक सागर सिंह, हरनेक सिंह, 
भगती सिंह, सतनाम सिंह सहित 
अन्य सेवादार मौजूद रहे। 
   इसके अलावा मोहाली ट्रैकिंग क्लब 
के चेयरमैन नवजोत सिंह बाछल, 
सीनियर वाइस चेयरमैन प्रमोद मित्तरा, 
उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह, सलाहकार 
राजिंदर सिंह, प्रचार सचिव गुरमीत 
सिंह सियाण तथा क्लब के अन्य 
सदस्य भी उपस्थित रहे।

समर न्यूज | लुधियाना

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड 
इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के 
पंजाब स्टेट चैप्टर की ओर से 
सीआईसीयू कॉम्प्लेक्स में ‘माइंडसेट 
ओवर मार्केट-एंटरप्रेन्योरियल ग्रिट’ 
विषय पर फायरसाइड चैट का 
आयोजन किया गया। 
  कार्यक्रम में प्रसिद्ध पेय ब्रांड 
लाहौरी जीरा के सह-संस्थापक 
एवं सीईओ तथा पीएचडीसीसीआई 
पंजाब चैप्टर के को-चेयर सौरभ 
मुंजाल ने अपनी उद्यमशीलता यात्रा 
के अनुभव साझा किए।
  बातचीत का संचालन 
पीएचडीसीसीआई रीजनल फैशन 
टेक्सटाइल फोरम की चेयर एवं 
स्टूडियो बाय हिमानी अरोड़ा की 
क्रिएटिव डायरेक्टर हिमानी अरोड़ा 
ने किया। उन्होंने उद्यमिता में साहस, 
लगन, सही निर्णय लेने और बाजार 
की चुनौतियों के बीच सकारात्मक 
सोच बनाए रखने पर चर्चा की। 

सौरभ मुंजाल ने कहा कि उद्यमी 
के सफर में अवसरों के साथ 
चुनौतियां और कठिन फैसले भी 
आते हैं। बाजार की जरूरतों को 
समझते हुए जोखिम उठाने, जरूरत 
पड़ने पर रणनीति बदलने और 
लगातार आगे बढ़ने की क्षमता 
सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने उपभोक्ता-केंद्रित कारोबार 
तैयार करने और उसे विस्तार 
देने के अनुभव भी साझा किए। 
सीआईसीयू महासचिव हनी सेठी 
ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम उद्यमिता 
की सोच और ज्ञान के आदान-

प्रदान को बढ़ावा देते हैं। सत्र का 
संचालन पीएचडीसीसीआई के 
लुधियाना जोन के को-कन्वीनर 
अजय भारती ने किया। उन्होंने कहा 
कि सफल उद्यमियों के अनुभव 
नए उद्यमियों को आत्मविश्वास 
और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। 
पीएचडीसीसीआई पंजाब चैप्टर 
के सह-संयोजक सीए विशाल 
गर्ग ने अतिथियों का आभार 
जताया। कार्यक्रम में बौद्धिक संपदा 
सुविधा केंद्र, अमृतसर की ओर से 
आईपीआर संबंधी जानकारी देने के 
लिए डेस्क भी लगाया गया।

राजवीर बख्शी | लुधियाना 
समर न्यूज

लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित 
पूर्वी रजिस्ट्रार कार्यालय में पब्लिक 
की सुविधा के लिए बनाई गई बैठने 
की जगह को लेकर सवाल खड़े हो 
गए हैं। आरोप है कि यहां एक निजी 
व्यक्ति पब्लिक के बैठने के लिए 
निर्धारित स्थान पर बैठकर अपना 
निजी कामकाज करता नजर आया। 
   मौके पर उक्त व्यक्ति लैपटॉप 
पर काम करता दिखाई दिया, जबकि 
उसके पास पंखा और प्रिंटर भी 
लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि 
प्रिंटर से पासपोर्ट साइज फोटो भी 
निकाली जा रही थीं। ऐसे में सवाल 

उठ रहा है कि सरकारी कार्यालय में 
पब्लिक के लिए निर्धारित जगह पर 
निजी कामकाज करने की अनुमति 
आखिर किसने दी?
  {सरकारी बिजली से  
निजी काम?...
मामले में सबसे गंभीर सवाल 
सरकारी बिजली के इस्तेमाल को 
लेकर उठ रहा है। यदि मौके पर 
चल रहा पंखा और प्रिंटर रजिस्ट्रार 
कार्यालय की बिजली से संचालित 
हो रहे थे, तो निजी काम के लिए 
सरकारी बिजली का इस्तेमाल 
किसकी अनुमति से किया जा रहा 
था? इसकी जांच होना जरूरी है।
{जगह मिली तो किस आधार 
पर?...

पब्लिक की ओर से यह सवाल भी 
उठाया जा रहा है कि यदि किसी 
निजी व्यक्ति को कार्यालय परिसर 
में बैठकर काम करने की अनुमति 
दी गई है तो क्या इसके लिए कोई 
लिखित आदेश, अलॉटमेंट या 
किराया निर्धारित किया गया है? 
या फिर बिना किसी आधिकारिक 
अनुमति के ही पब्लिक की जगह 
पर निजी कामकाज चल रहा है। 
   मामला इसलिए भी गंभीर है 
क्योंकि रजिस्ट्रार कार्यालय में 
रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी 
संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने 
पहुंचते हैं। ऐसे में पब्लिक के लिए 
निर्धारित स्थान का निजी इस्तेमाल 
होने से कार्यालय की व्यवस्था और 

पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
{एडीसी ने कहा- मामला ध्यान 
में नहीं, अभी करवाती हूं चेक...
मामले को लेकर जब एडीसी शिखा 
भगत से बात की गई तो उन्होंने कहा 
कि यह मामला उनके ध्यान में नहीं 
है। उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच 
करवाएंगी। 
   अब देखना होगा कि जांच के 
दौरान मौके पर निजी व्यक्ति के 
कामकाज और सरकारी बिजली के 
इस्तेमाल को लेकर क्या तथ्य सामने 
आते हैं और यदि बिना अनुमति 
के सरकारी जगह या बिजली का 
इस्तेमाल पाया जाता है तो संबंधित 
विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की 
जाती है।

नीलकमल मोनू | लुधियाना 
समर न्यूज

वार्ड नंबर 30 में पार्षद निक्कू भारती 
की ओर से स्वतंत्रता दिवस का 
पावन पर्व उत्साह और देशभक्ति 
की भावना के साथ मनाया गया। 
इस अवसर पर उन्होंने देश की 

आजादी के लिए अपना बलिदान देने 
वाले महान शहीदों और स्वतंत्रता 
सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 
पार्षद निक्कू भारती ने क्षेत्रवासियों, पार्टी 
कार्यकर्ताओं और साथियों को स्वतंत्रता 
दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी से 
देश की एकता और अखंडता को मजबूत 
बनाने में योगदान देने की अपील की। 

लक्की भट्टी | लुधियाना 
समर न्यूज

सिविल लाइंस स्थित श्री दंडी स्वामी 
तपोवन तपोभूमि आश्रम में अंसल 

एस्टेट के एस.एस. खुराना की ओर 
से आयोजित सात दिवसीय श्री शिव 
पुराण कथा का भक्तिभाव के साथ 
समापन हुआ। हरिद्वार से पधारे कथा 
व्यास आचार्य श्री हरिकृष्ण जी महाराज 

ने सातों दिनों तक भगवान शिव की 
महिमा, शिव पुराण के आध्यात्मिक 
महत्व और भगवान शिव की भक्ति 
से जुड़े प्रसंगों का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया।

नीलकमल मोनू | लुधियाना 
समर न्यूज

गुरुद्वारा दुख भंजन साहिब (शहीदां), 
फ्रेंड्स कॉलोनी, बसंत सिटी, लुधियाना 
में भाई मंझ सेवक जत्था मॉडल ग्राम 
की ओर से लड़ीवार कीर्तन समागम एवं 
सिमरन अभ्यास कार्यक्रम करवाया गया। 

इस अवसर पर कीर्तनी जत्थे द्वारा 
गुरबाणी कीर्तन एवं सिमरन के माध्यम 
से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा गया। 
इस मौके पर श्री हरविंदर मोहन सिंह 
खालसा, श्री जसबीर सिंह वालिया, श्री 
कंवलजीत सिंह, हरविंदर सिंह भल्ला 
एवं परमजीत सिंह सहित अन्य श्रद्धालु 
उपस्थित रहे

लक्की मेहता | लुधियाना 
समर न्यूज

लुधियाना नगर निगम की मेयर 
इंदरजीत कौर विदेशी दौरे पर गई हैं। 
सूत्रों के अनुसार मेयर का यह दौरा 
करीब 8 से 15 दिन का हो सकता 
है। मेयर के शहर से बाहर रहने 
के दौरान अब सबसे बड़ा सवाल 
यह है कि इन दिनों नगर निगम की 
राजनीतिक कमान कौन संभालेगा। 
  उनकी गैरमौजूदगी को लेकर निगम 
के राजनीतिक और प्रशासनिक 
गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। 
नगर निगम में मेयर का पद कई 
महत्वपूर्ण बैठकों और राजनीतिक 
गतिविधियों से जुड़ा होता है। ऐसे में 
मेयर के विदेश दौरे पर जाने के बाद 
उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक 
व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट 
होना जरूरी माना जा रहा है।
 {एक्ट में गैरहाजिरी की स्थिति 
का प्रावधान: नगर निगम एक्ट 

1976 के सेक्शन 40(2) में मेयर 
की गैरमौजूदगी को लेकर प्रावधान 
किया गया है। इसके मुताबिक यदि 
मेयर बीमारी या किसी अन्य कारण 
से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी 
गैरमौजूदगी में सीनियर डिप्टी मेयर 
मेयर के कार्यों का निर्वहन कर 
सकते हैं। वहीं, सीनियर डिप्टी 
मेयर की गैरमौजूदगी में डिप्टी मेयर 
यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। 
ऐसे में मेयर के 8 से 15 दिन के 
संभावित विदेशी दौरे के दौरान एक्ट 
के प्रावधान के मुताबिक निगम की 
राजनीतिक जिम्मेदारी सीनियर डिप्टी 
मेयर के पास रहने की संभावना है। 

हालांकि, निगम प्रशासन की ओर से 
इस संबंध में आधिकारिक तौर पर 
क्या व्यवस्था की गई है, यह अभी 
स्पष्ट नहीं हो पाया है।
{निगम कमिश्नर से नहीं हो 
सकी बात: मेयर की गैरमौजूदगी 
में जिम्मेदारी को लेकर नगर निगम 
कमिश्नर से स्थिति स्पष्ट करने के 
लिए संपर्क करने का प्रयास किया 
गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव 
नहीं किया। ऐसे में यह सवाल बना 
हुआ है कि मेयर के विदेश दौरे के 
दौरान आधिकारिक तौर पर किसे 
उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेयर 
की गैरमौजूदगी के दौरान शहर से 
जुड़े निगम के कई महत्वपूर्ण मुद्दों 
पर बैठकें और कामकाज जारी रहना 
है। ऐसे में अब सभी की नजर इस 
बात पर है कि अगले कुछ दिनों 
तक निगम की राजनीतिक कमान 
किसके हाथ में रहती है और मेयर 
की जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन 
करता है।

पंजाब यूनिवर्सिटी में दूषित पेयजल के खिलाफ 
छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम 

छात्रों का आरोप: शिकायतों पर नहीं हुई कारवाई
संगठन के प्रवक्ता आदिल बराड़ ने आरोप लगाया कि 
पिछले कई दिनों से प्रशासन को शिकायतें और संबंधित 
वीडियो भेजे जा रहे थे, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 
विद्यार्थियों ने प्रशासन को अगले दिन तक पानी के टैंकों की 
सफाई शुरू करवाने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि 
कार्रवाई नहीं होने पर डीन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन तेज 
किया जाएगा। 
छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर डीन 
स्टूडेंट्स वेलफेयर के साथ बातचीत हुई है। बैठक में प्रस्ताव 
रखा गया कि प्रत्येक छात्रावास से दो विद्यार्थी, वार्डन और 
सफाई टीम के साथ मिलकर हर 15 दिन बाद पानी के 
टैंकों तथा वाटर कूलरों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के 
बाद हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। विद्यार्थियों 

ने कहा कि यदि प्रशासन निर्धारित समय में औपचारिक आदेश जारी कर सफाई 
अभियान शुरू करता है तो यह छात्रों की सामूहिक आवाज की जीत होगी। फिलहाल 
विश्वविद्यालय प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

समर न्यूज | पंचकूला

हरियाणा सरकार ने जमीन की खरीद-
फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों में पहचान 
की प्रक्रिया को आसान बनाने के 
लिए खरीदार, विक्रेता और गवाहों 
को स्वैच्छिक रूप से आधार के 
माध्यम से पहचान सत्यापित कराने 
की सुविधा दी है। वहीं, प्रधानमंत्री 
आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 
पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के मकानों 
के संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों पर 
स्टांप ड्यूटी घटाकर महज 500 रुपए 
कर दी गई है। 
  राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
के दोनों फैसले हरियाणा सरकार के 
राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। 
आधार प्रमाणीकरण से संबंधित 
अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में 
किसी भी भूखंड की बिक्री एवं खरीद 
के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाह 
की पहचान की पुष्टि आधार के िबना 

ई-केवाईसी सुविधा के माध्यम से 
की जा सकेगी। हालांकि, यह प्रक्रिया 
पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और आधार 
संख्या धारक की सहमति से ही 
प्रमाणीकरण किया जाएगा। सरकार 
ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति 
द्वारा आधार प्रमाणीकरण कराने से 
इनकार करने अथवा ऐसा करने में 
असमर्थ रहने पर उसे किसी भी सेवा 
से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे 
व्यक्ति को पहचान स्थापित करने के 
लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य माध्यम 
उपलब्ध कराने होंगे।
   यह निर्णय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स 
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
की अनुमति के बाद लिया गया है। 
मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान 
प्राधिकरण से परामर्श के बाद हरियाणा 
के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
को आधार प्रमाणीकरण की अनुमति 
दी है। दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में 
सरकार ने  60 वर्ग मीटर तक के 

मकानों के कन्वेयंस डीड पर स्टांप 
ड्यूटी 500 रुपए निर्धारित की है। 
10 अगस्त को जारी आदेश भारतीय 
स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 9 
के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल 
करते हुए जारी किया गया है। यह 
दर अधिनियम की अनुसूची 1-ए 
के अनुच्छेद 23(ए) के तहत लागू 
होगी। हालांकि, 500 रुपए की स्टांप 
ड्यूटी की सुविधा 60 वर्ग मीटर तक 
के सभी मकानों पर लागू नहीं होगी। 
   इसका लाभ केवल उन्हीं मकानों 
के हस्तांतरण पर मिलेगा, जो 
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 
2.0 के तहत पंजीकृत हैं और जिनके 
खरीदार अथवा हस्तांतरित व्यक्ति 
को योजना का पंजीकृत लाभार्थी होने 
का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके 
लिए आवास सभी के लिए विभाग 
अथवा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी की 
ओर से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना 
अनिवार्य होगा।

हरियाणा सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों में पहचान की प्रक्रिया को किया आसान

जमीन की रजिस्ट्री में स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण मान्य 
मकानों के हस्तांतरण दस्तावेजों पर स्टांप डयूटी में कटौती
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अशवनी पाहवा | लुधियाना   
समर न्यूज 

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते 
हुए पंजाब सरकार ने पुलिस प्रशासन 
को मजबूत करने के लिए लुधियाना 
पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल 
किया है। जारी तबादला आदेशों के 
तहत सात प्रमुख पुलिस अधिकारियों 
की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है।
   इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था 
मजबूत करने, अपराध पर अंकुश 
लगाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और 
चुनाव के दौरान सुरक्षा पुख्ता करना है। 
आदेश के अनुसार आईपीएस अधिकारी 
अरविंद मीना को डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर, 
जबकि आईपीएस धारावार्थ साई प्रकाश 
को एडीसीपी-3 नियुक्त किया गया है। 
परमजीत सिंह को डीसीपी स्पेशल ब्रांच 
और आलम विजय सिंह को डीसीपी 

सिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 
संदीप कुमार को एडीसीपी ऑपरेशन 
एवं पीबीआई, सुखविंदरपाल सिंह को 
एडीसीपी ट्रैफिक और रूपिंदर कौर भट्टी 
को एडीसीपी क्राइम लगाया गया है। 
नए अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में 
पुलिस गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों 
पर नजर रखने और संवेदनशील स्थानों 
पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के 
निर्देश दिए गए हैं। अपराध नियंत्रण 
के साथ ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना भी 
प्राथमिकता रहेगी। 
   अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने 
और लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता 
से निपटारा करने को कहा गया है। 
पुलिस विभाग के अनुसार चुनाव 
आयोग के निर्देशों के तहत महानगर में 
शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल 
बनाए रखना प्राथमिकता होगी। सभी 
अधिकारी जल्द कार्यभार संभालेंगे।

लक्की मेहता | लुधियाना   
समर न्यूज 

शहर को प्रदूषण मुक्त और हरा-भरा 
बनाने के उद्देश्य से राज्यसभा सदस्य 
एवं पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह 
सीचेवाल ने सोमवार को 15 एकड़ 
जमीन पर जंगल लगाने के अभियान 
की शुरुआत की। इस जमीन पर करीब 
10 हजार पौधे लगाए जाएंगे। 
  यह जमीन जेल विभाग की है, 
जिस पर पहले अवैध कब्जे थे। 
संत सीचेवाल ने कहा कि यह जंगल 
शहर के लिए प्राकृतिक ऑक्सीजन 
प्लांट का काम करेगा। पेड़ शहर के 
फेफड़ों की तरह होते हैं। इससे लोगों 
को स्वच्छ हवा मिलने के साथ पक्षियों 
और अन्य जीव-जंतुओं को प्राकृतिक 

वातावरण मिलेगा। उन्होंने बताया कि 
यहां तीन से चार वर्ष पुराने और चार 
से 10 फीट ऊंचे पौधे लगाए जा रहे हैं। 
विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल ने पहल 
का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यावरण 

संरक्षण के इन प्रयासों का लाभ पूरे 
पंजाब को मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न 
गांवों के सरपंचों, जेल विभाग, नगर 
निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 
अधिकारियों ने पौधे लगाए।

समर न्यूज | लुधियाना   

विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही 
लुधियाना साउथ विधानसभा क्षेत्र 
में आम आदमी पार्टी के टिकट को 
लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज 
हो गई हैं। मौजूदा विधायक रजिंदर 
पाल कौर छीना को पार्टी दोबारा 
चुनाव मैदान में उतारेगी या किसी 
नए चेहरे पर दांव लगाएगी, इसे 
लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। 
पार्टी और स्थानीय राजनीतिक 

गलियारों में टिकट के संभावित 
दावेदारों के रूप में कई नामों की 
चर्चा चल रही है। इनमें पंजाब बाल 
अधिकार आयोग की उपाध्यक्ष गुंजीत 
रुचि बावा का नाम प्रमुखता से सामने 
आ रहा है। 
   डॉ. तजिंदर पाल सिंह, सैमी 
ओबराय और हरविंदर कौर को भी 
संभावित दावेदार बताया जा रहा है। 
राजनीतिक हलकों में गुंजीत रुचि 
बावा को टिकट के मजबूत दावेदारों 
में शामिल माना जा रहा है। वहीं, 

क्षेत्र में मौजूदा विधायक के प्रति 
कथित नाराजगी के चलते पार्टी द्वारा 
उम्मीदवार बदलने की संभावना भी 
जताई जा रही है। हालांकि पार्टी ने अभी 
तक किसी भी दावेदार के नाम को 
लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
  आम आदमी पार्टी का टिकट 
किसे मिलेगा, इसका अंतिम फैसला 
पार्टी हाईकमान द्वारा उम्मीदवारों की 
राजनीतिक पकड़, जनाधार और 
क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते 
हुए किया जाएगा।

अशवनी पाहवा | लुधियाना   
समर न्यूज 

राहों रोड स्तिथ न्यू माधोपुरी कॉलोनी 
में रविवार को बीए फर्स्ट ईयर की 
छात्रा अंशिका ने घर में पंखे से 

फंदा लगाकर 
खुदकुशी कर 
ली। वह मास्टर 
तारा सिंह कॉलेज 
में पढ़ाई कर रही 
थी। अंशिका 
दो भाइयों की 

इकलौती बहन थी। उसके पिता की 
पहले ही मौत हो चुकी थी। 
   घटना के समय उसका भाई 
दुकान पर गया हुआ था। परिजनों 
के अनुसार अंशिका ने चुन्नी के 
सहारे पंखे से फंदा लगाया। घटना 
की जानकारी मिलने पर परिजनों ने 
उसे फंदे से नीचे उतारा और पुलिस 
को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने 
से पहले ही परिवार उसे नीचे उतार 
चुका था।
{पढ़ाई के साथ चलाती थी 
बुटीक: अंशिका पढ़ाई के साथ 
घर पर सिलाई का काम करती थी 
और बुटीक भी चलाती थी। उसके 
भाई राहुल ने बताया कि घटना के 

समय वह अपनी दुकान पर था। 
इसी दौरान घर से फोन आया कि 
अंशिका ने फंदा लगा लिया है। 
राहुल के मुताबिक घर में किसी 
तरह का लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ 
था और परिवार को किसी पर शक 
भी नहीं है।
{मोबाइल की जांच में भी नहीं 
मिला कुछ संदिग्ध: पुलिस को 
मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद 
नहीं हुआ। परिजनों के मुताबिक 
अंशिका के मोबाइल की भी जांच 
की गई, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध 
बात सामने नहीं आई है। परिवार 
ने पुलिस को बताया कि अंशिका 
मानसिक रूप से परेशान रहती थी।
{पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव: 
थाना मेहरबान के जांच अधिकारी 
सुदेश कुमार ने बताया कि सूचना 
मिलने पर मौके पर पीसीआर टीम 
पहुंची थी। जिसके बाद उन्होंने 
मौके पर जांच शुरू की, फ़िलहाल 
अंशिका के शव को पोस्टमार्टम के 
लिए सिविल अस्पताल भेज दिया 
है। परिवार ने किसी पर शक जाहिर 
नहीं किया है और पुलिस कार्रवाई 
करवाने से भी इनकार किया है। 
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 
आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना   
समर न्यूज 

फर्जी दस्तावेज और बिल ऑफ 
लीडिंग भेजकर 3,67,250 एईडी 
(दिरहम) की कथित धोखाधड़ी 
करने के आरोप में थाना फोकल 
प्वाइंट पुलिस ने गुजरात निवासी 
कारोबारी मनोज कमलेश के 
खिलाफ केस दर्ज किया है। 
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 
एफआईआर नंबर 180 में 
आईपीसी की धारा 467, 468, 
471 और 420 के तहत मामला 
दर्ज किया है। 
  पुलिस को दी शिकायत में 
बीआरएस नगर निवासी गुरमीत 
सिंह ने बताया कि आरोपी मनोज 
कमलेश अहमदाबाद स्थित 
सेल्वीनो एग्जिम से जुड़ा हुआ है। 
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी 
ने उसके पार्टनर अजीज-उल-
इस्लाम को माल भेजने का भरोसा 
दिलाकर कारोबारी लेनदेन किया 
था। आरोप है कि आरोपी ने माल 
की डिलीवरी किए बिना फर्जी बिल 
ऑफ लीडिंग तैयार कर अजीज-

उल-इस्लाम को भेज दिया। 
दस्तावेज के जरिए यह दिखाने 
की कोशिश की गई कि संबंधित 
माल भेज दिया गया है। इस पर 
विश्वास करते हुए आरोपी को 
3,67,250 एईडी की रकम दे दी 
गई। रकम हासिल करने के बाद 
भी आरोपी ने माल की डिलीवरी 
नहीं की। मामले में शिकायत 
मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू 
की। पुलिस के अनुसार शुरुआती 
जांच में शिकायत में लगाए गए 
आरोप सही पाए गए, जिसके बाद 
आरोपी के खिलाफ जालसाजी, 
फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और 
धोखाधड़ी की धाराओं के तहत 
केस दर्ज किया गया। 
  पुलिस अब आरोपी द्वारा तैयार 
किए गए कथित फर्जी दस्तावेजों, 
बिल ऑफ लीडिंग और रकम के 
लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच 
कर रही है। पुलिस यह भी पता 
लगाने में जुटी है कि इस धोखाधड़ी 
में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति 
शामिल था या नहीं। आरोपी की 
गिरफ्तारी और मामले से जुड़े अन्य 
पहलुओं को लेकर जांच जारी है।

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना   
समर न्यूज 

फुल्लांवाल इलाके से 14 वर्षीय 
नाबालिग छात्रा के सात दिन से 
लापता होने का मामला सामने 
आया है। परिजनों का दावा है कि 
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों 
की फुटेज में एक युवक छात्रा को 
एक्टिवा पर अपने साथ ले जाता 
दिखाई दे रहा है। परिवार ने पुलिस 
से मामले की गंभीरता से जांच 
करते हुए छात्रा को जल्द बरामद 
करने की मांग की है। 
   छात्रा की मां डॉली ने बताया 
कि उनकी बेटी फुल्लांवाल स्थित 
सरकारी हाई स्कूल में नौवीं कक्षा 
में पढ़ती है। 10 अगस्त की सुबह 
करीब सात बजे वह रोजाना की 
तरह स्कूल जाने के लिए घर से 
पैदल निकली थी। आमतौर पर वह 
दोपहर करीब 2:30 बजे तक घर 
लौट आती थी, लेकिन उस दिन 
वह वापस नहीं आई। बेटी के घर 
नहीं पहुंचने पर परिवार ने उसकी 
तलाश शुरू की। परिजन स्कूल 
पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि सभी 
बच्चे दोपहर करीब दो बजे स्कूल 
से जा चुके थे। इसके बाद परिवार 
ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों 
की फुटेज चेक की। परिजनों के 
अनुसार, फुटेज में एक युवक 

उनकी बेटी को एक्टिवा पर अपने 
साथ ले जाता दिखाई दिया। परिवार 
का आरोप है कि युवक बच्ची को 
बहला-फुसलाकर अपने साथ ले 
गया। मां डॉली के मुताबिक, घटना 
वाले दिन शाम करीब 5:30 बजे 
वह शिकायत लेकर थाना सदर 
पहुंची थीं। उन्होंने पुलिस को बेटी 
के लापता होने और सीसीटीवी 
फुटेज में युवक के साथ जाने की 
जानकारी दी। परिवार का आरोप 
है कि इसके बावजूद पुलिस ने 
अपहरण की धारा के तहत मामला 
दर्ज करने के बजाय गुमशुदगी की 
रिपोर्ट दर्ज की।
   परिजनों के अनुसार घटना 
10 अगस्त की है, जबकि पुलिस 
की ओर से 12 अगस्त को 
एफआईआर दर्ज की गई। परिवार 
ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज 
के आधार पर युवक की पहचान 
करने, जांच में तेजी लाने और 
छात्रा को जल्द से जल्द बरामद 
करने की मांग की है। पुलिस की 
एफआईआर के मुताबिक युवती 
की उम्र 14 वर्ष, कद करीब पांच 
फुट, रंग सांवला और शरीर पतला 
है। घटना के समय वह स्कूल की 
सलवार-सूट वाली वर्दी पहने हुए 
थी और नाक में कोका पहना था। 
मामले की जांच कर छात्रा की 
तलाश कर रही है।

दलजीत विक्की | लुधियाना   
समर न्यूज

लुधियाना पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के 
सर्कल टिब्बा रोड गौशाला की कार्यकर्ता 
विचार मिलनी सर्कल प्रधान एवं जनरल 
कौंसिल सदस्य की अगुवाई में आयोजित 
की गई। बैठक को संबोधित करते हुए 
शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी 
के सदस्य रणजीत सिंह ढिल्लों ने आम 
आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर तीखे 
शब्दों में निशाना साधा। 
  रणजीत सिंह ढिल्लों ने पंजाब सरकार 
को “झूठ के बीज से उगा हुआ झूठा 
पेड़” बताते हुए कहा कि जिस पेड़ की 
छाया ही न हो, उसके फल कड़वे और 
फूल बदबूदार होते हैं। उन्होंने कहा कि 
पंजाब के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ 
है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 
लोगों ने दुकान के बाहर लगा साइन बोर्ड 
देखकर समझा कि यह सुनार की दुकान 
है, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां जंग 
लगा लोहा और कबाड़ भरा हुआ था। 
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब 

को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है।
{हड्डा-रोड़ी का कारखाना किसी 
कीमत पर नहीं लगने देंगे... रणजीत 
ढिल्लों ने कार्यकर्ताओं और इलाके 
के निवासियों को विश्वास दिलाया 
कि जिस हड्डा-रोड़ी के कारखाने को 
सरकार लगाने की योजना बना रही 
है, उसे किसी भी सूरत में इलाके में 
स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। लोग 
डर और आशंका के कारण सहमे हुए 
जीवन जी रहे हैं और उनकी चिंताओं 
को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 
जिला अध्यक्ष भूपिंदर सिंह भिंदा ने 
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व 
मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के 

नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल का 
उल्लेख किया। इस मौके तेजा खालसा, 
रछपाल फौजी, डॉक्टर अश्वनी पासी 
और कमलजीत सिंह निक्कू ग्रेवाल 
जसवीर  ग्रेवाल, राजपाल सिंह ग्रेवाल, 
गुरजीत सिंह, सिमरजीत सिंह समरा, 
सुखविंदर सिंह ढिल्लों, बलवीर सिंह, 
इरशाद मोहम्मद, परमजीत पम्मा, 
जसपाल सोढ़ी, जगतार सिंह, राम 
सुरती, नवाब मलिक, डॉक्टर मंगल 
सिंह, जतिंदर सिंह, सचदानंद मिंटू, 
मनप्रीत सिंह ग्रेवाल, शेर सिंह छीना, 
नरेंद्र सिंह लाली, लखवीर सिंह, 
जरनैल सिंह, जुझार सिंह नंबरदार 
सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सहजप्रीत सिंह | लुधियाना   
समर न्यूज 

हिमाचल प्रदेश पुलिस की हिरासत 
से लुधियाना में एनडीपीएस एक्ट का 
आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। 
मामले में थाना डिवीजन नंबर-7 पुलिस 
ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की 
धारा 262 के तहत केस दर्ज किया 
है। आरोपी की पहचान हिमाचल प्रदेश 
के कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील 
के गांव राजेहर निवासी राहुल कुमार 
के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 
थाना भवारना, कांगड़ा में 13 अगस्त को 
मुकदमा नंबर 130 दर्ज किया गया था। 
  इसमें राहुल कुमार के खिलाफ 
एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 
29 के तहत मामला दर्ज है। इसी मामले 
में हिमाचल पुलिस की टीम आरोपी 
को पूछताछ के लिए लुधियाना लेकर 
आई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी 
पुलिसकर्मियों को चकमा देकर मौके से 
फरार हो गया। घटना के बाद हिमाचल 
पुलिस ने लुधियाना पुलिस को इसकी 
सूचना दी। शिकायतकर्ता एएसआई 
राकेश कुमार, थाना भवारना ने पुलिस 
को घटना की जानकारी दी।

अशवनी पाहवा | लुधियाना   
समर न्यूज 

महानगर में स्नैचिंग की वारदातें 
लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला 
शहर के पॉश इलाके दुगरी से सामने 
आया है, जहां एक युवक ने बच्चों को 
ट्यूशन छोड़ने जा रही बुजुर्ग महिला 
के कानों से बालियां झपट लीं और 
मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद 
इलाके के लोगों में रोष है। लोगों ने 
पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने 
और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने 
की मांग की है। 
   घटना 12 अगस्त शाम करीब 
पांच बजे दुगरी के प्रीत नगर की गली 
नंबर-2 में हुई। बुजुर्ग महिला बच्चों 
को ट्यूशन छोड़ने के लिए पैदल जा 
रही थीं। जब वह गली से गुजर रही 
थीं, तभी पीछे से एक युवक आया 
और अचानक झपट्टा मारकर उनके 
कानों से बालियां छीन लीं। वारदात 
को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से 
मौके से फरार हो गया। स्नैचिंग की यह 
पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी  
कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में बुजुर्ग 

महिला गली से गुजरती दिखाई दे रही 
हैं और उनके आगे दो बच्चे खेलते हुए 
जा रहे हैं। इसी दौरान मुंह पर रुमाल 
बांधे एक युवक पीछे से आता है। वह 
महिला के बिल्कुल पीछे पहुंचता है 
और पलक झपकते ही उनके कानों 
से बालियां झपटकर फरार हो जाता 
है। घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार 
ने पुलिस को सूचना दी और थाने में 
शिकायत दर्ज करवाई। 
  आरोप है कि शिकायत और सीसीटीवी 
फुटेज उपलब्ध करवाने के बावजूद 
पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस 
कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना 
है कि आरोपी अभी भी खुलेआम घूम 
रहा है। वहीं, वारदात के बाद इलाके 
के लोगों में भी रोष है। लोगों ने पुलिस 
कमिश्नर से क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने 
और स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश 
लगाने की मांग की है।

अशवनी पाहवा | लुधियाना   
समर न्यूज 

घोड़ा कॉलोनी के पास अमन सतकार 
लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में चोर 
दीवार फांदकर दाखिल हो गया और 
तिजोरी तोड़कर करीब सवा लाख 
रुपये की नकदी चोरी कर फरार हो 
गया। चोर के हाथ में हथौड़ा था। 
दफ्तर में लगे तीन सीसीटीवी कैमरों 
की दिशा बदलकर उन्हें बंद कर 
दिया, लेकिन एसी के पीछे लगा हिडन 
कैमरा उसकी नजर से बच गया। 
  इसमें चोर की करीब एक घंटे की 
पूरी गतिविधि कैद हो गई। ट्रांसपोर्ट 
मालिक अमन ने बताया कि वह 
रविवार रात रोजाना की तरह दफ्तर 
बंद कर घर चले गए थे। सावन का 
महीना होने के कारण सोमवार सुबह 
करीब छह बजे वह दफ्तर में लंगर 
लगाने के लिए पहुंचे। 
   अंदर जाकर देखा तो सामान 
बिखरा पड़ा था और सभी लॉकरों 
के ताले टूटे हुए थे। लॉकरों में रखी 
फाइलों को भी खंगाला गया था। 
जांच करने पर तिजोरी से करीब सवा 
लाख रुपये की नकदी गायब मिली। 
अमन ने बताया कि सीसीटीवी 
फुटेज देखने पर पता चला कि चोर 
रात के समय पड़ोसियों की दीवार 

फांदकर दफ्तर में दाखिल हुआ था। 
वह करीब एक घंटे तक अंदर रहा। 
इस दौरान उसने दफ्तर के एक-एक 
दरवाजे के ताले तोड़े और फाइलों 
को खंगाला। इसके बाद हथौड़े की 
मदद से तिजोरी का ताला तोड़कर 
उसमें रखी नकदी चोरी कर ली। चोर 
ने वारदात को अंजाम देने से पहले 
दफ्तर में लगे तीन सीसीटीवी कैमरों 
की दिशा बदल दी और उन्हें बंद 
कर दिया, ताकि उसकी गतिविधियां 

रिकॉर्ड न हो सकें। हालांकि, एसी के 
पीछे लगा हिडन कैमरा उसकी नजर 
से बच गया। इसी कैमरे में उसके 
दफ्तर में दाखिल होने से लेकर चोरी 
कर फरार होने तक की पूरी गतिविधि 
रिकॉर्ड हो गई। अमन ने बताया कि 
इससे पहले भी दफ्तर के बाहर खड़े 
उनके ड्राइवरों के कई मोबाइल फोन 
चोरी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 
रात के समय ट्रांसपोर्ट इलाके में 
आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घूमते 

रहते हैं, जिससे दफ्तरों की सुरक्षा 
को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने 
पुलिस से इलाके में रात के समय 
गश्त बढ़ाने की मांग की है।
   घटना की सूचना मिलने के बाद 
थाना मोती नगर पुलिस मौके पर 
पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज 
कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी 
है। हिडन कैमरे में कैद फुटेज के 
आधार पर आरोपी की पहचान करने 
का प्रयास किया जा रहा है।

नंगे पांव पालकी खींचते श्री गणेश सेवक बने भक्ति की मिसाल

सातवीं पालकी यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सैलाब
आस्था

लक्की भट्टी | लुधियाना  
 समर न्यूज 

आस्था, भक्ति और सेवा की अद्भुत 
भावना से ओत-प्रोत वातावरण में श्री 
सिद्धि विनायक मंदिर, न्यू माया नगर, 
चूहड़पुर रोड, हैबोवाल कलां द्वारा 
23वें वार्षिक श्री गणेश महोत्सव के 
अंतर्गत भगवान श्री सिद्धि विनायक 
जी की सातवीं साप्ताहिक पालकी 
यात्रा श्रद्धा के साथ निकाली गई।
   मंदिर के प्रधान रविनंदन शर्मा 
की अध्यक्षता में आयोजित पालकी 
यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं 
ने भाग लिया। इस यात्रा का विशेष 
आकर्षण श्री गणेश सेवकों द्वारा नंगे 
पांव पालकी को खींचना रहा। सेवकों 
ने बिना किसी संकोच और पूरी श्रद्धा 
के साथ नंगे पांव पालकी को आगे 
बढ़ाया। भक्तों की यह सेवा भगवान 

श्री सिद्धि विनायक जी के प्रति उनकी 
अटूट आस्था, समर्पण और भक्ति 
का प्रतीक बनी रही। सातवीं पालकी 
यात्रा की मुख्य सेवा का सौभाग्य न्यू 
माया नगर निवासी एडवोकेट अजय 
अरोड़ा को प्राप्त हुआ। यात्रा से पूर्व 
वैदिक मंत्रोच्चार, श्री गणेश वंदना एवं 
संकीर्तन किया गया। इसके बाद फूलों 
से भव्य रूप से सुसज्जित भगवान श्री 
सिद्धि विनायक जी की पालकी भक्तों 
के जयघोष के बीच रवाना हुई। प्रसिद्ध 

भजन गायक हन्नी कौशल ने मधुर 
भजनों के माध्यम से वातावरण को 
गणेशमय बना दिया। न्यू माया नगर व 
हैबोवाल की विभिन्न गलियों से गुजरते 
हुए पालकी यात्रा का क्षेत्रवासियों ने 
जगह-जगह भव्य स्वागत किया। 
श्रद्धालुओं ने आरती उतारी, पुष्पवर्षा 
की तथा भगवान श्री गणेश जी को 
मोदक एवं लड्डुओं का भोग अर्पित 
किया। पालकी यात्रा का विश्राम 
हैबोवाल स्थित निशा शर्मा परिवार 

के निवास स्थान पर हुआ, जहां मंदिर 
के आचार्य पंडित कमल किशोर एवं 
पंडित विजय शर्मा ने विधिवत पूजन 
एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए। 
एडवोकेट अजय अरोड़ा ने कहा कि 
भगवान श्री सिद्धि विनायक जी की 
पालकी यात्रा में सेवा मिलना उनके 
लिए सौभाग्य की बात है। 
  इस अवसर पर चेयरमैन लाला 
सुरिंदर अग्रवाल, प्रधान रविनंदन शर्मा, 
महासचिव मुनीश कक्कड़, कैशियर 
चंद्रशेखर शर्मा, कपिल शर्मा, जयंत 
मल्होत्रा, राजू गोयल, कैप्टन मनोज 
शर्मा, प्रशोत्तम आहूजा, अजय मोहन 
शर्मा, रविंदर चोपड़ा सहित मंदिर के 
ट्रस्टीगण एवं श्री गणेश सेवक अशोक 
गुप्ता, राकेश पजनी, एडवोकेट अजय 
अरोड़ा, मानव सोबती, रविंदर गुप्ता, 
मिक्की शर्मा, गणेश कुमार, जगदीप 
सोनू, अशोक शर्मा मौजूद रहे।

बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा ने 
फंदा लगाकर की खुदकुशी

फर्जी बिल ऑफ लीडिंग भेजकर 3.67 
लाख एईडी की ठगी, कारोबारी पर केस

14 वर्षीय छात्रा लापता, सीसीटीवी 
फुटेज युवक के साथ जाने का दावा

हिमाचल पुलिस को चकमा 
दे लुधियाना से एनडीपीएस 
का आरोपी फरार हुआ

दुगरी में बुजुर्ग महिला से बालियां झपटीं 
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात

पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 7 
अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

15 एकड़ में बनेगा जंगल, संत सीचेवाल ने शुरू किया अभियान लुधियाना साउथ में ‘आप’ की टिकट को 
लेकर चर्चाएं तेज, कई नाम हैं दौड़ में 
पंजाब बाल अधिकार आयोग की उपाध्यक्ष गुंजीत रुचि बावा भी दौड़ में

ट्रांसपोर्ट दफ्तर में दीवार फांदकर अंदर घुसा चोर
{हथौड़ी से तिजोरी को तोड़कर सवा लाख  रुपये उड़ाए, हिडन कैमरे में कैद हुई वारदात

आप सरकार झूठ के बीज से उगा ऐसा पेड़, जिसकी 
छाया भी नहीं और फल भी कड़वे: रणजीत ढिल्लों

शिअद की कार्यकर्ता विचार मिलनी में पंजाब सरकार पर जमकर बरसे अकाली नेता

{ दो भाइयों की इकलौती बहन थी अंशिका

बैठक में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते रणजीत ढिल्लों ।

लक्की मेहता | लुधियाना   
समर न्यूज 

थापर वंश के कुलदेव श्री बाबा गज्जू 
जी थापर का वार्षिक उत्सव मेला 10 
सितंबर, वीरवार को गुरुदेव नगर स्थित 
समाधि श्री बाबा गज्जू जी थापर बिरादरी 
में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया 
जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर 
कमेटी सदस्यों की बैठक समाधि स्थल 
पर हुई। बैठक में मेले को सुचारू रूप 
से करवाने के लिए सदस्यों से सुझाव 

लिए गए। इसके बाद मेले की तैयारियां 
तेज कर दी गईं। सदस्यों से विचार-
विमर्श कर अलग-अलग जिम्मेदारियां 
भी सौंपी गईं। 
   इस मौके पर प्रधान गौतम थापर, 
महामंत्री संदीप थापर, कैशियर रमल 
थापर, एडवोकेट राजकुमार थापर, 
अजय थापर, नितिन थापर, सौरव 
थापर, सुमित थापर बावा, डॉ. राजेश 
थापर, प्रदीप थापर, अशोक थापर 
बब्बी, अमनप्रीत थापर और आशीष 
थापर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

बाबा गज्जू जी थापर का वार्षिक मेला 10 सितंबर को

लक्की मेहता | लुधियाना   
समर न्यूज 

दयानंद मेडिकल कॉलेज एव ं अस्पताल 
(डीएमसीएच) ने शैक्षणिक सत्र 2026-
27 के लिए 6 करोड़ रुपय ेस ेअधिक की 
छात्रवतृ्ति और परुस्कार योजना शरुू की 
ह।ै इसका उद्देश्य मेधावी और आर थ्िक रूप 
स ेजरूरतमदं विद्यार थ्ियों को उच्च शिक्षा 
जारी रखने में मदद करना ह।ै 
   योजना की शरुुआत पंजाब कृषि 
विश्वविद्यालय में की गई। डीएमसीएच 
के अनसुार एमबीबीएस, नर्सिंग, सबंद्ध 
स्वास्थ्य विज्ञान, फिजियोथेरपेी और अन्य 
स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी पात्र होंग।े 

छात्रवतृ्ति योग्यता और आर थ्िक स्थिति के 
आधार पर दी जाएगी। कम आय वाले 
परिवारों के विद्यार थ्ियों, रक्षा कर्मियों के 
बच्चों और एकल बालिका विद्यार थ्ियों के 
लिए भी विशषे प्रावधान ह।ै
  योजना में परूी या आशंिक फीस तथा 
जरूरत पड़न ेपर छात्रावास शलु्क में 
सहायता दी जाएगी। मेरिट और खेलों में 
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार थ्ियों 
को परुस्कार भी मिलेंग।े डीएमसीएच 
प्रबधंक सोसायटी के सचिव बिपिन 
गपु्ता और प्राचार्य डॉ. जी.एस. वांडर 
न ेकहा कि आर थ्िक कठिनाई के कारण 
किसी योग्य विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित 
नहीं होन ेदी जाएगी।

डीएमसीएच ने शुरू की 6 करोड़ रुपये 
से ज्यादा की छात्रवृत्ति योजना


